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जो विहित की जाए , में प्रत्यय किया जाएगा । 


( 2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की विवरणी में यथा स्व -निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय 

का उसकी इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय बही, जिसे ऐसी रीति में , जो विहित की जाए, 
में धारा 41 के अनुसरण में प्रत्यय किया जाएगा | 


( 3) इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही में उपलब्ध रकम का उपयोग इस अधिनियम या इसके 

अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस 
या किसी अन्य रकम के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते 
हए तथा ऐसे समय के भीतर , जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा । 


( 4 ) इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय बही में उपलब्ध रकम का उपयोग इस अधिनियम या 

एकीकत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन आउटपट कर दायित्व का 
संदाय करने के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए तथा 

ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए , किया जा सकेगा । 
( 5 ) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय बही में उपलब्ध इनपुट कर 

प्रत्यय की रकम, निम्नलिखित के लेखे - 
( क ) एकीकृत कर का उपयोग पहले एकीकृत कर का संदाय करने के लिए 

किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो , का उपयोग, केंद्रीय कर और 
राज्य कर या यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्र कर का उस क्रम में संदाय 
करने के लिए किया जाएगा ; 


( ख ) केंद्रीय कर का उपयोग पहले केंद्रीय कर का संदाय करने के लिए किया 

जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो , का उपयोग, यथास्थिति , एकीकृत 
कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा ; 


( ग ) राज्य कर का उपयोग पहले राज्य कर का संदाय करने के लिए किया 

जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो , का उपयोग, यथास्थिति , एकीकृत 

कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा ; 
( घ) संघ राज्यक्षेत्र कर का उपयोग पहले संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने 

के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो , का उपयोग , 
यथास्थिति, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा ; 


( ङ ) केंद्रीय कर का उपयोग राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने 

के लिए नहीं किया जाएगा ; और 
( च ) राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का उपयोग केंद्रीय कर का संदाय करने 

के लिए नहीं किया जाएगा । 
( 6) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय कर, ब्याज, 

शास्ति, फीस या संदेय किसी अन्य रकम का संदाय करने के पश्चात् 
इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही या इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय बही में शेष का धारा 54 के 
उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय किया जा सकेगा । 
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( 7 ) इस अधिनियम के अधीन कराधेय व्यक्ति के सभी देनदारियों को इलैक्ट्रानिकी 

उत्तरदायित्व रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा और उनका ऐसी रीति में , 
जो विहित की जाए, अन्क्षण किया जाएगा । 


( 8 ) प्रत्येक कराधेय व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के 

अधीन अपने कर और अन्य शोध्यों का निम्नलिखित क्रम में निर्वहन करेगा, 
अर्थात् :-- 
( क ) स्व -निर्धारित कर और अन्य पूर्व कर कालावधियों से संबंधित विवरणियों 

के शोध्य ; 
( ख ) स्व -निर्धारित कर और अन्य चालू कर कालावधियों से संबंधित विवरणियों 

के शोध्य ; 
( ग) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय कोई 

अन्य रकम, जिसके अंतर्गत धारा 73 या धारा 74 के अधीन अवधारित 

मांग भी शामिल है । 
( 9) प्रत्येक व्यक्ति , जिसने इस अधिनियम के अधीन मालों या सेवाओं या दोनों पर 

कर संदत्त किया है , जब तक कि उसके द्वारा प्रतिकूल न साबित किया जाए , 
से यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे कर की पूर्ण रकम को ऐसे मालों या 
सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता को पारित कर दिया है । 


स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-- 


( क ) प्राधिकृत बैंक में सरकार के खाते में जमा की जाने की तारीख को 

इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही में जमा करने की तारीख समझा जाएगा ; 
( ख ) शब्द, -- 
(i) “ कर प्रत्यय ” से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन संदेय कर और 

इसके अंतर्गत ब्याज, फीस और शास्ति सम्मिलित नहीं है ; और 
(ii) “ अन्य शोध्य ” से अभिप्रेत है इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए 

गए नियमों के अधीन संदेय ब्याज, शास्ति , फीस या कोई अन्य 


रकमा 


विलंबित कर 
संदाय पर ब्याज . 


50 . ( 1) प्रत्येक व्यक्ति , जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के 

उपबंधों के अनुसरण में कर का संदाय करने का दायी है, किंतु सरकार को 
विहित अवधि के भीतर कर या उसके किसी भाग का संदाय करने में असफल 
रहता है , उस अवधि के लिए जिसके दौरान कर या उसका कोई भाग असंदत्त 
रहता है , स्वयं , ऐसी दर पर ब्याज का , जो अठारह प्रतिशत से अधिक नहीं 
होगा, जैसा सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, 

संदाय करेगा । 
( 2) उपधारा (1 ) के अधीन ब्याज की संगणना उस दिन, जिसको ऐसा कर संदाय 

किए जाने के लिए शोध्य था , के उत्तरवर्तीदिन से ऐसी रीति में , जो विहित की 
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पर 


कर 


स्रोत 
कटौती. 


जाए, की जाएगी । 
( 3 ) कोई कराधेय व्यक्ति, जो धारा 42 की उपधारा ( 10) के अधीन इनपुट कर 

प्रत्यय का असम्यक् या आधिक्य का दावा करता है या धारा 43 की उपधारा 
( 10) के अधीन आउटपट कर दायित्व में असम्यक् या आधिक्य कटौती का दावा 
करता है, तो वह , यथास्थिति , ऐसे असम्यक् या आधिक्य दावे या ऐसी 
असम्यक् या आधिक्य कटौती पर सरकार दवारा परिषद की सिफारिशों पर यथा 

अधिसूचित चौबीस प्रतिशत से अनधिक दर पर ब्याज का संदाय करेगा । 
51. (1) इस अधिनियम में तत्प्रतिकूल अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार ,-- 

( क ) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या स्थापन को ; या 
( ख ) स्थानीय प्राधिकारी को ; या 
( ग) सरकारी अभिकरणों को ; या 
( घ ) ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग को, जो सरकार द्वारा परिषद् 

की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, 
( जो इसमें इसके पश्चात इस धारा में “ कटौतीकर्ता” के रूप में निर्दिष्ट है ), को 
कराधेय वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता ( जो इसमें इसके पश्चात इस 
धारा में “जिससे कटौती की गई है " के रूप में निर्दिष्ट है ) को किए गए संदाय या 
किए गए प्रत्यय में से, जहां ऐसा प्रदाय का कुल मूल्य , किसी संविदा के अधीन , दो 
लाख पचास हजार रूपए से अधिक है, एक प्रतिशत की दर से कर कटौती करने का 
आदेश दे सकेगी : 

परंतु कोई कटौती नहीं की जाएगी यदि प्रदायकर्ता का स्थान और प्रदाय का 
स्थान किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में है, जो कि प्राप्तिकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के 
राज्य या यथास्थिति , संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न है । 
स्पष्टीकरण - उपरोक्त विनिर्दिष्ट कर की कटौती के प्रयोजन के लिए , प्रदाय के मूल्य 
को बीजक में उपदर्शित केन्द्रीय कर , राज्य कर, एकीकृत कर और उपकर को 
विवर्जित करते हुए रकम के रूप में लिया जाएगा । 


( 2) इस धारा के अधीन कर के रूप में कटौती की गई रकम का कटौतीकर्ता द्वारा 

उस मास के अंत से दस दिन के भीतर, जिसमें ऐसी कटौती की गई है , ऐसी 

रीति में , जो विहित की जाए, सरकार को संदाय किया जाएगा । 
( 3) कटौतीकर्ता, जिससे कटौती की गई है, को संविदा मूल्य, कटौती की दर, कटौती 

की गई रकम, सरकार को संदत्त रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ऐसी 

रीति में , जो विहित की जाए, वर्णित करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा । 
( 4 ) यदि कोई कटौतीकर्ता, जिससे कटौती की गई है, को स्रोत पर कर की कटौती 

करने के पश्चात् सरकार के लिए इस प्रकार कटौती की गई रकम का प्रत्यय 
करने के पांच दिन के भीतर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो 
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कटौतीकर्ता विलंब फीस के माध्यम से ऐसी पांच दिन की कालावधि के 
अवसान के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जब तक कि ऐसी असफलता को ठीक 
नहीं कर लिया जाता है, पांच हजार रूपए की अधिकतम रकम के अध्यधीन 
रहते हुए सौ रूपए की राशि का संदाय करेगा । 


( 5) जिससे कटौती की गई है वह , कटौती किये गए और धारा 39 की उपधारा (3 ) के अधीन 

प्रस्तुत कटौती कर्ता की विवरणी में उपदर्शित कर के प्रत्यय का दावा, ऐसी रीति में जो 

विहित की जाए , अपने इलेक्ट्रॉनिकी रोकड़ बही में करेगा । 
( 6) यदि कोई कटौतीकर्ता उपधारा ( 1) के अधीन कर के रूप में कटौती की गई 

रकम का सरकार को संदाय करने में असफल रहता है तो वह कटौती किए गए 
कर की रकम के अतिरिक्त धारा 50 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसरण 
में ब्याज का संदाय करेगा । 


( 7) इस धारा के अधीन व्यतिक्रम की रकम का अवधारण धारा 73 या धारा 74 में 

विनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा । 
( 8 ) आधिक्य या त्रुटिपूर्ण कटौती के कारण उदभूत कटौती के कटौतीकर्ता या जिसकी 

कटौती की जा रही है, को प्रतिदाय से धारा 54 के उपबंधों के अनुसरण में 
संव्यवहार किया जाएगा : 

परंतु कटौतीकर्ता को किसी प्रतिदाय को अनदत्त नहीं किया जाएगा यदि 
कटौती की गई रकम का , जिसकी कटौती की जा रही है, की इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही 

में प्रत्यय कर दिया गया है । 
52. (1) इस अधिनियम में तत्प्रतिकूल अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक 

इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक ( जो इसमें इसके पश्चात् इस धारा में “ प्रचालक " 
के रूप में निर्दिष्ट है), जो अभिकर्ता नहीं है, उसके माध्यम से अन्य प्रदायकर्ताओं 
द्वारा किये गए कराधेय प्रदायो के कुल मूल्य पर, जहाँ ऐसे प्रदायो के संबंध में प्रतिफल 
का संग्रहण प्रचालक द्वारा किया जाना है, एक प्रतिशत से अनधिक ऐसे संगणित दर से , 
जैसे कि परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, रकम का 
संग्रहण करेगा । 


स्रोत पर कर का 


संग्रहण, 


स्पष्टीकरण इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए शब्द “ कराधेय प्रदायों का शुद्ध 
मूल्य ” से अभिप्रेत होगा धारा 9 की उपधारा ( 5) के अधीन अधिसूचित सेवाओं 
से भिन्न मालों या सेवाओं की कराधेय प्रदायों या दोनों, जिनकी सभी 
रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा किसी मास के दौरान प्रचालक द्वारा प्रदाय की गई 
है , से उक्त मास के दौरान प्रदायकर्ताओं द्वारा वापस लौटाई गई कराधेय प्रदायों 

के समग्र मूल्य को घटाकर समग्र मूल्य । 
( 2 ) उपधारा ( 1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करने की शक्ति प्रचालक से वसूली 

के किसी अन्य ढंग पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के होगी । 
( 3) उपधारा ( 1) के अधीन संग्रहित रकम का संदाय प्रचालक द्वारा सरकार को उस 

मास, जिसमें ऐसा संग्रह किया गया था , के अंत से दस दिन के भीतर ऐसी 
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रीति में , जो विहित की जाए, किया जाएगा । 
( 4) प्रत्येक प्रचालक , जो उपधारा ( 1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करता है, उसके 

द्वारा किए जाने वाले मालो या सेवाओं या दोनों के बहिर्गामी प्रदायों, जिनके 
अंतर्गत उसके द्वारा वापस किये गये मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदाय 
शामिल हैं तथा मास के दौरान उपधारा ( 1 ) के अधीन संगृहित रकम के ब्यौरों 
को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में , जो विहित की जाए, में 
ऐसे मास के अंत से दस दिन के भीतर इलैक्ट्रानिकी रूप में एक विवरण 

प्रस्तुत करेगा । 
( 5 ) प्रत्येक प्रचालक , जो उपधारा ( 1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करता है, उसके 

द्वारा किये जाने वाले मालो या सेवाओं या दोनों के बहिर्गामी प्रदायों, जिसके 
अंतर्गत उसके दवारा वापस किये गये मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदाय 
शामिल है तथा वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त उपधारा के अधीन संग्रहित रकम 
के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में , जो विहित की 
जाए, ऐसे वित्त वर्ष के अंत के पश्चात् 31 दिसंबर से पूर्व इलैक्ट्रानिकी रूप में 

एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा । 
( 6) यदि कोई प्रचालक उपधारा ( 4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् उसमें 

कोई लोप या गलत विशिष्टियां पाता है, जो कि संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या 
कर प्राधिकारियों के प्रवर्तन कार्यकलापों से भिन्न है तो वह उस मास, जिसके 
दौरान ऐसा लोप या गलत विशिष्टियां ध्यान में आई है, के लिए प्रस्तुत किए 
जाने वाले विवरण में लोप या गलत विशिष्टियों को धारा 50 की उपधारा (1 ) 
में यथा विनिर्दिष्ट ब्याज के संदाय के अध्यधीन रहते हुए ठीक करेगा : 

___ परंतु ऐसे लोप या गलत विशिष्टियों के ऐसे शुद्ध करने को वित्त वर्ष की 
समाप्ति के पश्चात् सितंबर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए सम्यक् तारीख 
या सुसंगत वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की वास्तविक तारीख , जो भी पूर्वतर हो , 
के पश्चात् अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । 
( 7) प्रदायकर्ता, जिसने प्रचालक के माध्यम से मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय 

की है, संगृहित रकम और उपधारा (4 ) के अधीन प्रस्तुत प्रचालक की विवरणी 
में उपदर्शित रकम का ऐसी रीति में , जो विहित की जाए, अपनी इलैक्ट्रानिकी 

रोकड़ बही में प्रत्यय का दावा करेगा | 
( 8) उपधारा ( 4) के अधीन प्रत्येक प्रचालक द्वारा प्रस्तुत प्रदायों के ब्यौरों का इस 

अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत संबंधित प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत बहिर्गामी 
प्रदायों के तत्स्थानी ब्यौरों के साथ ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो 

विहित किया जाए, मिलान किया जाएगा । 
( 9) जहां उपधारा ( 4) के अधीन प्रचालक द्वारा प्रस्तुत बहिर्गामी प्रदायों के ब्यौरे 

धारा 37 के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत तत्स्थानी ब्यौरों के साथ मिलान 
नहीं करते है तो इस विसंगति की दोनों व्यक्तियों को ऐसी रीति में और ऐसे 
समय के भीतर, जो विहित किया जाए, संसूचना दी जाएगी । 
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(10) वह रकम, जिसके संबंध में उपधारा (9 ) के अधीन किसी विसंगति की संसूचना 

दी गई है और जिसको प्रदायकर्ता द्वारा विधिमान्य विवरणी में या प्रचालक 

द्वारा उस मास के विवरण में , जिसमें विसंगति की संसूचना दी गई थी , ठीक 
नहीं किया जाता है तो उसे उक्त प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में , जहां 
प्रचालक द्वारा प्रस्तुत बहिर्गामी प्रदायों का मूल्य प्रदायकर्ता दवारा प्रस्तुत 
बहिर्गामी प्रदायों के मूल्य से अधिक है, उस मास के पश्चातवर्ती मास की 
विवरणी में जिसमें विसंगति की सूचना दी गई थी, ऐसी रीति में , जो विहित 

की जाए, जोड़ा जाएगा । 
( 11 ) संबंधित प्रदायकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा ( 10) के अधीन 

कोई रकम जोड़ी गई है, वह ऐसा प्रदाय के संबंध में जोड़ी गई रकम पर, उस 
तारीख से जिसको ऐसा कर शोध्य था , उसके संदाय की तारीख तक धारा 50 
की उपधारा ( 1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज सहित कर का संदाय 

करेगा । 
( 12) कोई प्राधिकारी , जो उपायुक्त की श्रेणी से निम्न का न हो , इस अधिनियम के 

अधीन किन्हीं कार्यवाहियों से पूर्व या उनके प्रक्रम में प्रचालक को निम्नलिखित 
से संबंधित ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने की सूचना की तामील कर सकेगा 
( क ) किसी कालावधि के दौरान ऐसे प्रचालक के माध्यम से किये गये मालों या 

सेवाओं या दोनों का प्रदाय ; या 
( ख ) ऐसे प्रचालक के माध्यम से प्रदाय कर रहे प्रदायकर्ताओं द्वारा गोदामों या 

भांडागारों , चाहे किसी भी नाम से वे ज्ञात हों , धृत मालों का स्टाक , 
जिसका ऐसे प्रचालक द्वारा प्रबंध किया जा रहा है और ऐसे प्रदायकर्ताओं 

ने जिसकी कारबार के अतिरिक्त स्थान के रूप में घोषणा की है , 
जो सूचना पत्र में विनिर्दिष्ट किए जाएं । 
( 13) प्रत्येक प्रचालक, जिसे उपधारा (12 ) के अधीन सूचना की तामील की गई है , 

ऐसी सूचना की तामील की तारीख से पन्द्रह कार्य दिवस के भीतर अपेक्षित 
जानकारी प्रस्तुत करेगा । 


(14) कोई व्यक्ति , जो उपधारा (12) के अधीन तामील की गई सूचना द्वारा 

अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, धारा 122 के अधीन की 
जा सकने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना शास्ति का दायी 

होगा, जो पच्चीस हजार रूपए तक हो सकेगी । 
स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजनों के लिए शब्द “ संबंधित प्रदायकर्ता" से अभिप्रेत 
है प्रचालक के माध्यम से मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय करने वाला 

प्रदायकर्ता। 
53 . इस अधिनियम के अधीन धारा 49 की उपधारा ( 5) के उपबंधों के अनुसरण में 

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कर शोध्य के संदाय के लिए , 
जैसा कि धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विधिमान्य विवरणी में 


इनपुट कर प्रत्यय 
का अंतरण. 
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उपदर्शित है, इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग पर , राज्य कर के रूप में संग्रहित रकम 
को इस प्रकार उपयोग किए गए ऐसे प्रत्यय के बराबर रकम से घटा दिया जाएगा 
और राज्य सरकार राज्य कर लेखे से इस प्रकार घटाई गई रकम के समतुल्य रकम 
को एकीकृत कर लेखे में ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर , जो विहित किया 
जाए, अंतरित करेगी । 


कर प्रतिदाय. 


अध्याय 11 

प्रतिदाय 
54. ( 1) कोई व्यक्ति , जो किसी कर और ऐसे कर पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो तो , 

या उसके दवारा संदत्त किसी रकम के प्रतिदाय का दावा करता है वह सुसंगत 
तारीख से दो वर्ष के अवसान से पूर्व ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में , जो विहित 
की जाए, आवेदन कर सकेगा : 


परंतु कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति , जो धारा 49 की उपधारा ( 6) के उपबंधों 
के अनुसरण में इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही में किसी शेष के प्रतिदाय का दावा करता है 
वह धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति में, जो विहित 
की जाए , दावा कर सकेगा । 


1947 का 46 


( 2 ) संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेषीकृत अभिकरण या कोई अन्य बहुपक्षीय 

वित्तीय संस्था और संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ) 
अधिनियम, 1947 के अधीन अधिसूचित है, विदेशी राज्यों के कांसुलेट या 
दूतावास या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो धारा 55 के अधीन 
अधिसूचित है , उसके द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों की अंतर्गामी प्रदायों के 
लिए संदत्त कर का प्रतिदाय करने के लिए ऐसे प्रतिदाय के लिए ऐसे प्ररूप 

और रीति में , जो विहित किया जाए, में उस तिमाही, जिसमें प्रदाय प्राप्त की 

गई थी, के अंतिम दिन से छ: मास के अवसान से पूर्व आवेदन कर सकेगा । 
( 3) उपधारा ( 10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर 

अवधि के अंत में ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का , जिसका उपयोग नहीं किया गया 
है, प्रतिदाय का दावा कर सकेगा : 

परत् निम्नलिखित से भिन्न मामलों में उपयोग न किए गए इनपुट कर 
प्रत्यय के प्रतिदाय का कोई दावा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा 

(i) कर का संदाय किए बिना की गई शून्य दर प्रदाय ; 
( ii ) जहां इनपुट पर कर की दर मद्दे, सिवाय मालों या सेवाओं या दोनों के 

प्रदायों के जैसा कि परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित 
किया जाए , बहिर्गामी प्रदायों ( शून्य मूल्यांकित या पूर्णत : छूट प्राप्त से 
भिन्न ) पर कर की दर से उच्चतर होने के लेखे संचित हआ है : । 

परंतु यह और कि इनपुट कर प्रत्यय , जिसका उपयोग नहीं किया गया 
है , के प्रतिदाय को उन मामलों में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां भारत से 
निर्यात किए गए माल निर्यात शुल्क की शर्त के अधीन है : 
. परंतु यह भी कि इनपुट कर प्रत्यय के किसी प्रतिदाय को अनुज्ञात नहीं 
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किया जाएगा , यदि मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदायकर्ता ऐसी प्रदायों पर 

संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है । 
( 4 ) आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे 
( क ) यह साबित करने के लिए कि आवेदक को प्रतिदाय शोध्य है, ऐसे 

दस्तावेजी साक्ष्य जो विहित किये जायें : और 


( ख ) ऐसे दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य (जिसके अंतर्गत धारा 33 में निर्दिष्ट 

दस्तावेज सम्मिलित हैं ) जो कि आवेदक यह साबित करने के लिए 
प्रस्तुत करे कि कर की रकम और ब्याज, यदि कोई है , का ऐसे कर पर 
संदाय किया गया है या ऐसी किसी रकम का संदाय किया गया है 
जिसके संबंध में ऐसे प्रतिदाय का दावा किया गया है, उस रकम को 
उससे एकत्रित किया गया था या उसके द्वारा संदत्त किया गया था 
तथा ऐसे कर और ब्याज के भार को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित 
नहीं किया गया है : 

परंत जहां प्रतिदाय का दावा की गई रकम दो लाख रूपए से कम है, तो 
आवेदक के लिए कोई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं 
होगा किंतु वह उसके पास उपलब्ध दस्तावेज या अन्य साक्ष्यों के आधार पर 
यह प्रमाणित करते हुए एक घोषणा फाइल कर सकेगा कि ऐसे कर और 

ब्याज के भार को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया गया है । । 
( 5) यदि, किसी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर समुचित अधिकारी का यह समाधान हो 

जाता है कि दावा किए गए प्रतिदाय की संपूर्ण रकम या उसके किसी भाग का 
प्रतिदाय किया जा सकता है तो वह तदनुसार आदेश कर सकेगा और इस प्रकार 

अवधारित रकम का धारा 57 में निर्दिष्ट निधि में प्रत्यय करेगा । 
( 6) उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित अधिकारी इस 

निमित्त परिषद् की सिफारिशों पर सरकार दवारा अधिसूचित किए जाने वाले 
रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा 
मालों या सेवाओं या दोनों के लेखे शून्य अंकित मालों या सेवाओं या दोनों के 
प्रतिदाय के दावे के किसी मामले में अनंतिम आधार पर दावा की गई रकम , 
जिसके अंतर्गत अनंतिम स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है, के नब्बे 
प्रतिशत का प्रतिदाय ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों, परिसीमाओं और सुरक्षापायों 
के अधीन रहते हुए, जैसा कि विहित किया जाए, कर सकेगा तथा तत्पश्चात् 
उपधारा ( 5) के अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सम्यक् सत्यापन के 

पश्चात् प्रतिदाय के निपटान के लिए अंतिम आदेश करेगा । 
( 7) समुचित अधिकारी उपधारा ( 5) के अधीन सभी परिप्रेक्ष्यों में संपूर्ण आवेदन की 

प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर आदेश जारी करेगा । 
( 8) उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रतिदेय रकम का निधि में 

प्रत्यय किए जाने के स्थान पर आवेदक को संदाय किया जाएगा यदि ऐसी 
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रकम निम्नलिखित से संबंधित है 
( क ) शून्य अंकित मालों या सेवाओं या दोनों या इनपुट या इनपुट सेवाओं 

जिनका उपयोग ऐसी शून्य अंकित प्रदायों के लिए किया गया है, पर 

संदत्त कर का प्रतिदाय ; 
( ख ) उपधारा ( 3) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय, जिसका उपयोग नहीं किया 

गया है, का प्रतिदाय ; 


( ग ) प्रदाय पर संदत्त कर का प्रतिदाय, जिसको या तो पूर्णत : या भागत : 

उपलब्ध नहीं कराया गया है और जिसके लिए बीजक जारी नहीं किया 

गया है या जहां कोई प्रतिदाय वाउचर जारी किया गया है ; 
( घ ) धारा 77 के अनुसरण में कर का प्रतिदाय ; 
( ङ) कर और ब्याज, यदि कोई हो , या आवेदक द्वारा संदत्त कोई रकम, यदि 

उसने ऐसे कर और ब्याज के भार को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित 

नहीं किया हो ; या 
( च ) आवेदकों के ऐसे अन्य वर्ग, जैसा कि सरकार परिषद् की सिफारिशों पर 

अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे , द्वारा चुकाया जाने वाला कर या 

ब्याज । 
( 9) अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री , आदेश या इस 

अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य 
विधि में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी , सिवाय उपधारा ( 8) में 

प्रावधानित उपबंधों के, कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा । 
( 10 ) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा ( 3) के अधीन कोई प्रतिदाय शोध्य 

है , जिसने कोई विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम किया है या जिससे कोई 
कर, ब्याज या शास्ति का संदाय किए जाने की अपेक्षा है, जिस पर किसी 
न्यायालय, अधिकरण या अपील प्राधिकारी ने विनिर्दिष्ट तारीख तक कोई रोक 
नहीं लगाई है, समुचित अधिकारी 
( क ) उक्त व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने या यथास्थिति , कर, ब्याज या 

शास्ति का संदाय किए जाने तक शोध्य प्रतिदाय के संदाय को रोके रख 

सकेगा ; 
( ख ) शोध्य प्रतिदाय में से किसी कर , ब्याज , शास्ति , फीस या किसी रकम 

की , जिसका संदाय करने के लिए कराधेय व्यक्ति दायी है किंतु जो इस 
अधिनियम या विद्यमान विधि के अधीन असंदत रहती है, कटौती कर 
सकेगा । 


स्पष्टीकरण --इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “विनिर्दिष्ट तारीख" से अभिप्रेत है इस 
अधिनियम के अधीन अपील फाइल करने की अंतिम तारीख । 
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(11) जहां किसी प्रतिदाय को देने वाला आदेश किसी अपील या आगे की 

कार्यवाहियों की विषय -वस्तु है या जहां इस अधिनियम के अधीन अन्य 
कार्यवाहियां लंबित हैं और आयुक्त का यह मत है कि ऐसा प्रतिदाय अनुदत्त 
करने से उक्त अपील या अन्य कार्यवाही में अपकरण या किए गए कपट के 
कारण राजस्व के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है तो वह 
कराधेय व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्रतिदाय को 
उस समय तक , जैसा वह अवधारित करे , रोके रख सकेगा | 


( 12 ) जहां उपधारा (11) के अधीन किसी प्रतिदाय को रोके रखा गया है तो धारा 56 

में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कराधेय व्यक्ति परिषद् की सिफारिशों 
पर यथा अधिसूचित छ : प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर ब्याज का हकदार 
होगा यदि अपील या और कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप वह प्रतिदाय का 

हकदार हो जाता है । 
( 13) इस धारा में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हए भी नैमित्तिक 

कराधेय व्यक्ति या धारा 27 की उपधारा ( 2) के अधीन अनिवासी कराधेय 
व्यक्ति द्वारा जमा की गई अग्रिम कर की रकम का तब तक प्रतिदाय नहीं 
किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने उस समस्त कालावधि के लिए, 
जिसके लिए उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, के प्रवृत्त 
रहने की अवधि के लिए धारा 39 के अधीन अपेक्षित सभी विवरणियां प्रस्तुत 

नहीं करता है । 
(14) इस धारा में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी उपधारा (5 ) या उपधारा ( 6 ) 

के अधीन किसी प्रतिदाय का , आवेदक को संदाय नहीं किया जाएगा यदि 
रकम एक हजार रूपए से कम है । 


स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-- 


(1) “ प्रतिदाय ” में शून्य दर मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय या ऐसे शून्य 

दर प्रदायों को करने के लिए उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं 
के लिए कर का प्रतिदाय या माने गए निर्यात के रूप में मालों की प्रदाय 
पर कर प्रतिदाय या उपधारा ( 3) के अधीन यथा उपबंधित उपयोग न 

किया गया इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय सम्मिलित है । 
( 2) “ सुसंगत तारीख से अभिप्रेत है 
( क ) भारत से निर्यात किए गए मालों की दशा में , यथास्थिति, जहां ऐसे 

मालों के लिए स्वयं या ऐसे मालों में उपयोग किए गए इनपुट या 
इनपुट सेवाओं के संबंध में संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध है, 
(i) यदि मालों का निर्यात समुद्र या वायु मार्ग द्वारा किया जाता 

है तो वह तारीख जिसको पोत या वह वाय्यान, जिसमें ऐसे 

मालों की लदाई की जाती है, भारत छोड़ता है ; या 
( ii ) यदि मालों का निर्यात भूमि मार्ग से किया जाता है तो वह 
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तारीख जिसको ऐसे माल सीमा से गुजरते हैं ; या 
( iii ) यदि मालों का निर्यात डाक द्वारा किया जाता है तो संबंधित 

डाकघर दवारा भारत से बाहर स्थान को मालों के पारेषण की 

तारीख ; 
( ख ) माने गए निर्यात के संबंध में मालों की प्रदाय की दशा में जहां 

संदत्त कर का प्रतिदाय मालों के संबंध में उपलब्ध है, वह तारीख 
जिस पर ऐसे समझे गए निर्यातों के संबंध में विवरणी प्रस्तुत की 

गई है ; 
( ग) भारत से बाहर सेवाओं के निर्यात की दशा में जहां संदत्त कर का 

प्रतिदाय , यथास्थिति, सेवाओं के लिए स्वयं या ऐसी सेवाओं में 
उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपलब्ध है 
तो निम्नलिखित की तारीख 


(i) संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संदाय की रसीद, जहां सेवाओं की 

प्रदाय को ऐसे संदाय की प्राप्ति से पूर्व पूरा कर लिया गया है ; 


(ii) बीजक जारी करना, जहां सेवाओं के लिए संदाय को बीजक 

जारी करने से पूर्व अग्रिम में प्राप्त कर लिया गया था ; 
( घ) उस दशा में जहां कर किसी अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या 

किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश के 
परिणामस्वरूप कर प्रतिदेय हो जाता है तो ऐसे निर्णय, डिक्री, 
आदेश या निदेश के संसूचना की तारीख ; 


( ङ) उपधारा ( 3) के अधीन उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय की 

दशा में उस वित्त वर्ष का अंत , जिसमें ऐसे प्रतिदाय का दावा 

उदभूत होता है ; 
( च) उस दशा में , जहां कर का अनंतिम रूप से इस अधिनियम या इसके 

अधीन बनाए गए नियमों के अधीन संदाय किया जाता है तो कर के 

अंतिम निर्धारण के पश्चात् समायोजन की तारीख ; 
( छ) प्रदायकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में ऐसे व्यक्ति द्वारा 

मालों या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख ; और 

( ज) किसी और दशा में कर के संदाय की तारीख । 
55. सरकार , संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी कोई विशेषीकृत अभिकरण या किसी अन्य 

बहपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और 
उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 के अधीन अधिसूचित है, विदेशी राज्यों के कांसुलेट 
या दूतावास या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग को , जो इस निमित्त 
विनिर्दिष्ट किए जाएं , जो कि ऐसे निबंधनों और शर्तों, जो विहित की जाए, के अधीन 


कतिपय मामलों में 
प्रातदाय 


1947 का 46 
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पर ब्याज . 


रहते हुए , उनके द्वारा प्राप्त मालों या सेवाओं या दोनों की अधिसूचित प्रदाय पर 
संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करने के हकदार होंगे, परिषद् की सिफारिशों पर 

अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट कर सकेगी । 
56. यदि किसी आवेदक को धारा 54 की उपधारा ( 5) के अधीन किसी कर के प्रतिदाय । 

विलंबित प्रतिदाय 
का आदेश किया गया है और उस धारा की उपधारा (1 ) के अधीन आवेदन की 
प्राप्ति की तारीख के साठ दिन के भीतर उसका प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो 
सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर जारी अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट छ : 
प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर उक्त धारा के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख 
से साठ दिन के अवसान के पश्चात् की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की 
तारीख तक ब्याज संदेय होगा : 


परंतु जहां प्रतिदाय के लिए कोई दावा किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी 
या अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश, 
जो अंतिम आदेश है, से उदभूत होता है और उसका ऐसे आदेश के परिणामस्वरूप 
पारित आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर प्रतिदाय नहीं किया 
जाता है तो परिषद की सिफारिशों पर , अधिसूचित की जाने वाली नौ प्रतिशत से 
अनधिक ऐसी दर पर आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के 
पश्चात् की तारीख से ऐसा प्रतिदाय करने की तारीख तक ब्याज संदेय होगा । 


स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिए जहां किसी अपील प्राधिकारी, अपील 
अधिकरण या किसी न्यायालय दवारा धारा 54 की उपधारा ( 5) के अधीन समुचित 
अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध प्रतिदाय का आदेश किया जाता है तो अपील 
प्राधिकारी, अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उक्त उपधारा 
( 5) के अधीन पारित आदेश माना जाएगा | 


57. सरकार एक निधि का गठन करेगी, जिसे उपभोक्ता कल्याण निधि कहा जायेगा और 

उस निधि में 


उपभोक्ता कल्याण 
निधि . 


( क ) धारा 54 की उपधारा ( 5) में निर्दिष्ट रकम ; 
( ख ) निधि में प्रत्यय की गई रकम के निवेश से कोई आय ; और 
( ग) उसके द्वारा प्राप्त ऐसी अन्य धनराशियों 
का प्रत्यय ऐसी रीति में किया जायेगा, जो विहित की जाए | 


का 


निधि 
उपयोग. 


58. ( 1) निधि में प्रत्यय की गई सभी राशियों का सरकार द्वारा उपयोग उपभोक्ताओं के 

कल्याण के लिए ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए । 
( 2) सरकार या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी निधि के संबंध में उचित और 

पृथक लेखे तथा पृथक अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण 
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से यथाविहित प्ररूप में तैयार 
करेगा । 
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स्व -निर्धारण . 


अनंतिम 
निर्धारण . 


अध्याय 12 

निर्धारण 
59. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन संदेय करों का स्व -निर्धारण 

करेगा और धारा 39 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट प्रत्येक करावधि के लिए विवरणी 

प्रस्तुत करेगा । 
60. (1 ) उपधारा (2 ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां कराधेय व्यक्ति , मालों या । 

सेवाओं या दोनों के मूल्य का अवधारण करने में या उसको लागू कर की दर का 
अवधारण करने में असमर्थ है तो वह समुचित अधिकारी को अनंतिम आधार पर 
लिखित में कर के संदाय के कारणों को देते हुए अनुरोध करेगा और समुचित 
अधिकारी ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन से अपश्चात् अवधि 
के भीतर अनंतिम आधार पर ऐसी दर पर या ऐसे मूल्य पर , जो उसके द्वारा 

विनिर्दिष्ट किया जाए, कर के संदाय को अनुज्ञात करेगा । 
( 2 ) अनंतिम आधार पर कर के संदाय को अनुज्ञात किया जा सकेगा यदि कराधेय 

व्यक्ति ऐसे प्ररूप में , जो विहित की जाए, और ऐसा प्रतिभू या ऐसी प्रतिभूति , 
जो समुचित अधिकारी उचित समझे, जो कराधेय व्यक्ति को अंतिम रूप से 
निर्धारित कर और अनंतिम रूप से निर्धारित कर की रकम के बीच के अंतर 

का संदाय करने के लिए बाध्य करती हो , निष्पादित करता है । 
( 3) समुचित अधिकारी उपधारा (1 ) के अधीन जारी आदेश की संसूचना की तारीख 

से छ: मास से अनधिक अवधि के भीतर निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए 
यथा अपेक्षित ऐसी सूचना को गणना में लेने के पश्चात् अंतिम निर्धारण आदेश 
पारित करेगा : 

___ परंतु इस उपधारा में विनिर्दिष्ट कालावधि को पर्याप्त कारण उपदर्शित 
करने पर और कारणों को लेखबद्ध करते हुए संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त द्वारा 
छ : मास से अनधिक की और अवधि के लिए तथा आयुक्त द्वारा चार वर्ष से 
अनधिक और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा । 


( 4 ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति , मालों या सेवाओं की प्रदाय या दोनों पर अनंतिम निर्धारण 

के अधीन संदेय कर , किंतु जिसका संदाय नियत तारीख तक धारा 39 की 
उपधारा ( 7) या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन नहीं किया गया है , 
पर धारा 50 की उपधारा ( 1) के अधीन निर्दिष्ट दर पर मालों या सेवाओं या 
दोनों की उक्त प्रदाय के संबंध में कर का संदाय करने की नियत तारीख के 
पश्चात् वास्तविक संदाय की तारीख तक ब्याज का संदाय करने का दायी होगा 
चाहे ऐसी रकम का संदाय अंतिम निर्धारण के लिए आदेश जारी करने से पूर्व 
या पश्चात् किया गया हो । 


(5) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 54 की उपधारा ( 8) के उपबंधों के अध्यधीन 

रहते हुए उपधारा ( 3) के अधीन अंतिम निर्धारण के आदेश के परिणामस्वरूप 
प्रतिदाय का हकदार हो जाता है तो ऐसे संदाय पर धारा 56 में यथा उपबंधित 
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ब्याज का संदाय किया जाएगा । 


विवरणियों 
संवीक्षा. 


की 


विवरणियों को 
फाइल न करने 
वालो का निर्धारण . 


61. ( 1) समुचित अधिकारी , रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति दवारा प्रस्तुत विवरणी और संबंधित 

विशिष्टियों की विवरणी के सही होने का सत्यापन करने के लिए संवीक्षा करेगा 

और ध्यान में आई विसंगतियों, यदि कोई हों , की ऐसी रीति , जो विहित की 

जाए, में सूचना देगा तथा उस पर उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा । 
( 2) स्पष्टीकरण के स्वीकार्य पाए जाने की दशा में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को तदनुसार 

सूचित किया जाएगा और इस संबंध में कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी । 
( 3) समुचित अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने के तीस दिन की कालावधि के भीतर 

या ऐसी और कालावधि , जो उसके दवारा अनुज्ञात की जाए, में समाधानप्रद 
स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किए जाने की दशा में या जहां रजिस्ट्रीकत व्यक्ति 
विसंगतियों को स्वीकार करने के पश्चात् उस मास की विवरणी में , जिसमें 
विसंगति स्वीकार की गई थी , सुधारकारी उपाय करने में असफल रहता है तो 
समुचित अधिकारी समुचित कार्रवाई आरंभ कर सकेगा, जिसके अंतर्गत धारा 
65 या धारा 66 या धारा 67 के अधीन कार्रवाईयां हैं या धारा 73 या धारा 74 

के अधीन कर और अन्य शोध्यों का अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा । 
62. ( 1) धारा 73 या धारा 74 में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी जहां 

कोई व्यक्ति धारा 39 या धारा 45 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में धारा 46 
के अधीन सूचना की तामील के पश्चात् भी असफल रहता है तो समुचित 
अधिकारी उक्त व्यक्ति का अपनी सर्वोत्तम जानकारी और उपलब्ध तात्विक 
सामग्री या वह सामग्री, जिसको उसने एकत्रित किया है, को गणना में लेने के 
पश्चात् कर के लिए निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा तथा वित्तीय वर्ष, 
जिसके लिए असंदत्त कर संबंधित है , की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के 
लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर 

निर्धारण का आदेश जारी करेगा । 
( 2) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामीली से 

तीस दिन के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत कर देता है तो उक्त निर्धारण 
आदेश का प्रत्याहृत किया गया समझा जाएगा किंतु धारा 47 के अधीन विलंब 
फीस के संदाय या धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ब्याज का संदाय करने 

का दायित्व बना रहेगा | 
63. धारा 73 या धारा 74 में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी , जहां कोई 

कराधेय व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होते हुए भी उसे अभिप्राप्त करने में 
असफल रहता है या जिसका रजिस्ट्रीकरण धारा 29 की उपधारा ( 2) के अधीन रद्द 
कर दिया गया है किंतु जो कर का संदाय करने का दायी था तो समुचित अधिकारी 
उक्त कराधेय व्यक्ति का अपनी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर संबंधित कर अवधि 
के लिए कर दायित्व का निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा तथा वित्तीय वर्ष, 
जिसके लिए असंदत्त कर संबंधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए 
धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण का 


अरजिस्ट्रीकृत 
व्यक्तियों 
निर्धारण. 
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कतिपय विशेष 
मामलों में संक्षिप्त 
निर्धारण. 


आदेश जारी करेगा : 

परंतु व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ऐसा कोई 
निर्धारण आदेश पारित नहीं किया जाएगा । 
64. (1 ) समुचित अधिकारी उसकी जानकारी में किसी व्यक्ति के कर दायित्व को 

उपदर्शित करने वाले साक्ष्य के आने पर , अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त की 
पूर्व अनुज्ञा से राजस्व के हित का संरक्षण करने के लिए ऐसे व्यक्ति के कर 
दायित्व का निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा और निर्धारण आदेश जारी 
करेगा यदि उसके पास यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार हों कि ऐसा करने 
में कोई विलंब करने से राजस्व के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है : 

परंतु कराधेय व्यक्ति , जिससे दायित्व संबंधित है, का निर्धारण नहीं किया जा 
सकता है और ऐसा दायित्व , मालों की प्रदाय के संबंध में है तो ऐसे मालों के प्रभारी 
व्यक्ति को निर्धारण के दायी कराधेय व्यक्ति समझा जाएगा और वह कर का और 
इस धारा के अधीन शोध्य अन्य रकम का संदाय करने का दायी होगा । 
( 2) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के 

भीतर कराधेय व्यक्ति दवारा किए गए आवेदन पर या स्वयं अपर आयुक्त या 
संयुक्त आयुक्त यह विचार करता है कि ऐसा आदेश त्रुटिपूर्ण है तो वह ऐसे 
आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा और धारा 73 और धारा 74 में अधिकथित 
प्रक्रिया का अनुसरण करेगा । 


अध्याय 13 


लेखापरीक्षा 


कर प्राधिकारियों 


द्वारा 


लेखापरीक्षा. 


65. (1) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, साधारण या विशेष 

आदेश द्वारा, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ऐसी कालावधि, ऐसी आवृत्ति और 

ऐसी रीति , जो विहित की जाए , में लेखापरीक्षा कर सकेगा । 
( 2) उपधारा (1 ) में निर्दिष्ट अधिकारी, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के स्थान या 

अपने कार्यालय में लेखापरीक्षा का संचालन कर सकेंगे । 
( 3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लेखापरीक्षा के संचालन से कम से कम पन्द्रह कार्य 

दिवस पूर्व ऐसी रीति में , जो विहित की जाए, सूचना के माध्यम से लेखापरीक्षा 

के संचालन की सूचना दी जाएगी । 
( 4) उपधारा (1) के अधीन लेखापरीक्षा को , लेखापरीक्षा के आरंभ होने की तारीख से 

तीन मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा : 

परंतु जहां आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति 
के संबंध में लेखापरीक्षा तीन मास के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है तो वह 
कारणों को लेखबद्ध करते हुए छ: मास से अनधिक और कालावधि के लिए 
कालावधि का विस्तार कर सकेगा | 
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स्पष्टीकरण इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए शब्द “ लेखापरीक्षा का आरंभ " से वह 
तारीख अभिप्रेत है जिस पर कर प्राधिकारियों दवारा मागे गए अभिलेख और 
दस्तावेज , रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति दवारा या कारबार के स्थान में लेखापरीक्षा के 
वास्तविक आरंभ पर, इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो , उपलब्ध करा दिए जाते हैं । 
( 5) लेखापरीक्षा के प्रक्रम में प्राधिकृत अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से निम्नलिखित 

की अपेक्षा कर सकेगा,-- 
(i) लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों की उसकी अपेक्षानुसार सत्यापन के लिए 

उसे आवश्यक सुविधा प्रदान करना ; 
( ii ) उसे ऐसी जानकारी, जो वह अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने की तथा लेखापरीक्षा 

को समय पर पूर्ण करने के लिए सहायता प्रदान करने की । 


( 6) लेखापरीक्षा के पूर्ण होने पर समुचित अधिकारी तीस दिन के भीतर उस 

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को , जिसके अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई है, निष्कर्षों, 
उसके अधिकारों और बाध्यताओं तथा ऐसे निष्कर्षों के कारणों से सूचित 
करेगा। 


विशेष लेखापरीक्षा. 


( 7) जहां उपधारा (1 ) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा का परिणाम कर का संदाय न 

करना का पता लगने या कम कर संदत्त किए जाने या त्रुटिवश प्रतिदाय किए 
जाने या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लेने या उपयोग करने के रूप 
में होता है तो समुचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्रवाई 

आरंभ कर सकेगा । 
66. ( 1) यदि संवीक्षा, जांच, अन्वेषण या उसके समक्ष किन्हीं अन्य कार्यवाहियों के प्रक्रम 

में , सहायक आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न अधिकारी का , मामले की प्रकृति और 
जटिलता तथा राजस्व के हित में यह मत है कि मूल्य की सही रूप से घोषणा 
नहीं की गई है या लिया गया प्रत्यय सामान्य सीमाओं के भीतर नहीं है तो वह , 
आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से , ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लिखित संसूचना 
द्वारा उसके अभिलेखों, जिसके अंतर्गत लेखा बहियां भी हैं , की किसी चार्टर्ड 
लेखाकार या लागत लेखाकार, जैसा कि आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए , 

से जांच करवाने और लेखापरीक्षा करवाने का निदेश दे सकेगा । 
( 2) इस प्रकार नामनिर्दिष्ट चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार नब्बे दिन की 

कालावधि के भीतर ऐसी लेखापरीक्षा की उसके द्वारा सम्यकत: हस्ताक्षरित 
और प्रमाणित रिपोर्ट उक्त सहायक आयुक्त को उसमें अन्य विशिष्टियों का 
वर्णन करते हुए , जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत करेगा : 

परंतु सहायक आयुक्त उसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या चार्टर्ड लेखाकार या 
लागत लेखाकार द्वारा किए गए आवेदन पर या किसी तात्विक और पर्याप्त कारण 
से उक्त कालावधि का नब्बे दिन की और कालावधि के लिए विस्तार कर सकेगा । 
( 3) उपधारा (1) के उपबंध, इस बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे कि रजिस्ट्रीकृत 

व्यक्ति के लेखाओं की लेखापरीक्षा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी 
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अन्य विधि के उपबंधों के अधीन की गई है । 


( 4 ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा ( 1) के अधीन विशेष लेखापरीक्षा के आधार पर 

एकत्रित किसी सामग्री, जिसका इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए 
नियमों के अधीन उसके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों में उपयोग किया जाना 

प्रस्तावित है, के संबंध में सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा । 
( 5) उपधारा ( 1) के अधीन अभिलेखों की जांच और लेखापरीक्षा के व्यय, जिसके 

अंतर्गत चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार का पारिश्रमिक भी है , का आयुक्त 

द्वारा अवधारण और संदाय किया जाएगा तथा ऐसा अवधारण अंतिम होगा | 
( 6) जहां उपधारा (1) के अधीन संचालित विशेष लेखापरीक्षा का परिणाम कर का 

संदाय न करने का पता लगने या कम कर संदत्त किए जाने या टिवश 
प्रतिदाय किए जाने या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लेने या उपयोग 
करने के रूप में होता है तो समुचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के अधीन 
कार्रवाई आरंभ करेगा । 


निरीक्षण, तलाशी 
और अभिग्रहण की 
शक्ति. 


अध्याय 14 
निरीक्षण , तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी 
67. (1 ) जहां संयुक्त आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न के समुचित अधिकारी के पास यह । 

विश्वास करने का कारण है कि 
( क ) जहां किसी कराधेय व्यक्ति ने मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय या 

अपने पास रखे गए मालों के स्टाक के संबंध में किसी संव्यवहार को 
छिपाया है या इस अधिनियम के अधीन उसकी हकदारी से अधिक 
इनपुट कर प्रत्यय का दावा किया है या वह इस अधिनियम के अधीन 
कर अपवंचन के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए 

नियमों के उपबंधों के किसी उल्लंघन में लिप्त रहा है ; या 
( ख ) मालों के परिवहन के कारबार में लगा हआ कोई व्यक्ति या किसी 

भांडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थान का स्वामी या प्रचालक ऐसे 
मालों को रख रहा है जिन पर कर का संदाय नहीं किया गया है या 
उसने अपने लेखाओं या मालों को ऐसी रीति में रखा है जिससे इस 

अधिनियम के अधीन संदेय कर का अपवंचन होने की संभावना है , 
तो वह लिखित में राज्य कर के किसी अन्य अधिकारी को कराधेय व्यक्ति के 
कारबार या मालों के परिवहन के कारबार में लगे हुए व्यक्तियों या भांडागार या 
गोदाम या किसी अन्य स्थान के प्रचालक या स्वामी के किसी स्थान का निरीक्षण 
करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा | 
( 2) जहां संयुक्त आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न का समुचित अधिकारी के पास या 

तो उपधारा ( 1) के अधीन किए गए निरीक्षण के अनुसरण में या अन्यथा यह 
विश्वास करने का कारण है कि अधिहरण के लिए दायी कोई माल या कोई 
दस्तावेज या बहियां या चीजें , जो उसके मत में इस अधिनियम के अधीन 
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किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत होंगी, जिन्हें किसी स्थान पर 
छिपाकर रखा गया है तो वह राज्य कर के किसी अन्य अधिकारी को तलाशी 

और अभिग्रहण करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा या वह स्वयं ऐसे 
मालों, दस्तावेजों या बहियों या चीजों की तलाशी ले सकेगा और अभिग्रहण कर 
सकेगा : 


परंतु जहां ऐसे मालों को अभिग्रहण करना व्यवहार्य नहीं है तो समुचित 
अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी , मालों के स्वामी या 
अभिरक्षक पर एक आदेश की तामील कर सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी की 
पूर्व अनुज्ञा के सिवाय मालों को नहीं हटाएगा, अलग नहीं करेगा या अन्यथा 
उनसे संव्यवहार नहीं करेगा : 

परंतु इस प्रकार अभिग्रहण किए गए दस्तावेज या बहियां या चीजें ऐसे 
अधिकारी दवारा केवल तब तक प्रतिधारित की जाएंगी जब तक वह उनकी 
परीक्षा के लिए और इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के 

लिए आवश्यक हैं । 
( 3) उपधारा ( 2 ) में निर्दिष्ट दस्तावेज या बहियां या चीजें अथवा कराधेय व्यक्ति या 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज , बहियां या चीजें जिन पर 
इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सूचना जारी 
करने के लिए अवलंब नहीं लिया गया है, को ऐसे व्यक्ति को उक्त सूचना 
जारी करने की तारीख से तीस दिन से अनधिक अवधि के भीतर वापस कर 

दिया जाएगा। 
( 4) उपधारा ( 2 ) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को किसी परिसर के दरवाजे को सील 

करने की या तोड़ने की या किसी अलमारी, इलैक्ट्रानिकी युक्ति , बाक्स , संदूक , 
जिसमें व्यक्ति के कोई माल, लेखे, रजिस्टर या दस्तावेजों को छिपाए जाने का 
संदेह है, जहां ऐसे परिसर, अलमारी , इलैक्ट्रानिकी युक्ति , बाक्स , संदूक तक 

पहुंच को रोका जाता है, वहां उन्हें तोड़कर खोलने की शक्ति होगी । 
( 5) वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से उपधारा ( 2) के अधीन किन्हीं दस्तावेजों को 

अभिग्रहण किया गया है , उनकी प्रतियां बनाने या उनमे उद्धरण लेने या उनसे 
प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में ऐसे स्थान और ऐसे समय जो ऐसा 
अधिकारी इस निमित्त उपदर्शित करे, सिवाय जहां ऐसी प्रतियां बनाना या ऐसा 
उद्धरण लेना समुचित अधिकारी के मत में जांच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित 

करेगा, लेने का हकदार होगा । 
( 6) उपधारा ( 2 ) के अधीन इस प्रकार अभिग्रहण किया गया माल अनंतिम आधार 

पर बंधपत्र निष्पादित करने पर और क्रमश: ऐसी रीति और ऐसे मात्रा की 
प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर , जो विहित की जाए, या यथास्थिति, ब्याज और 
संदेय शास्ति के संदाय पर निर्मुक्त किया जा सकेगा । 


( 7 ) जहां उपधारा ( 2 ) के अधीन किन्हीं मालों का अभिग्रहण किया गया है और 

मालों के अभिग्रहण से छ: मास की अवधि के भीतर उनके संबंध में कोई 
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सूचना जारी नहीं की गई है तो मालों को उस व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा 
जिसके कब्जे से उनका अभिग्रहण किया गया था : 

परंतु पर्याप्त कारण उपदर्शित करने पर छ : मास की अवधि का समुचित 
अधिकारी द्वारा छ : मास से अनधिक और अवधि के लिए विस्तार किया जा 
सकेगा। 


( 8) सरकार , मालों के नष्ट होने या परिसंकटमय प्रकृति , समय के साथ मालों के 

मूल्य में अवक्षयण, मालों के लिए भंडारण स्थान की कमी या किन्हीं अन्य 
सुसंगत विचारणों को ध्यान में रखते हुए , अधिसूचना द्वारा, मालों या मालों के 
ऐसे वर्ग को , जिसका समुचित अधिकारी द्वारा ऐसी रीति में , जो विहित की 
जाए, उपधारा ( 2 ) के अधीन पश्चात् अभिग्रहण के यथासंभव शीघ्र निपटान 
किया जाएगा, विनिर्दिष्ट कर सकेगी । 


1974 का 2 


( 9) जहां कोई माल, जो उपधारा ( 8) के अधीन विनिर्दिष्ट माल है, जिनका समुचित 

अधिकारी द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी उपधारा (2 ) 
के अधीन अभिग्रहण किया गया है, वह ऐसे मालों की ऐसी रीति में , जो 

विहित की जाए , एक सूची तैयार करेगा | 
( 10 ) तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, जहां 

तक हो सके इस धारा के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को इस उपांतरण के 
अधीन रहते हए लागू होंगे कि उक्त संहिता की धारा 165 उपधारा ( 5) में 
शब्द “ मजिस्ट्रेट ” जहां- जहां वह आता है, के स्थान पर शब्द “ आयुक्त ” रख 

दिया गया था । 
(11) जहां समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण है कि व्यक्ति ने 

कर का अपवंचन किया है या वह किसी कर के संदाय के अपवंचन का प्रयास 
कर रहा है, वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए उसके समक्ष प्रस्तुत ऐसे व्यक्ति 
की लेखाओं, रजिस्टरों या दस्तावेजों का अभिग्रहण उसकी रसीद प्रदान करके कर 
सकेगा और उन्हें इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के 
अधीन अभियोजन के लिए कार्यवाहियों के संबंध में जब तक आवश्यक हो , 

प्रतिधारित करेगा । 
( 12 ) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, किसी कराधेय व्यक्ति के कारबार 

परिसर से उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मालों या सेवाओं या 
दोनों के क्रय को ऐसे व्यक्ति दवारा कर बीजकों के जारी करने या प्रदाय 
बिलों की जांच करने के लिए क्रय करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और 
ऐसे अधिकारी दवारा इस प्रकार क्रय किए गए मालों के वापस करने पर 
कारबार परिसर का प्रभारी कोई व्यक्ति मालों के लिए इस प्रकार संदत्त रकम 
का पूर्व में जारी किए गए प्रदाय के लिए कर बीजक या बिल को रद्द करने के 

पश्चात् प्रतिदाय करेगा । 
68 . ( 1) सरकार, ऐसी रकम से अधिक मूल्य के , जो उसके द्वारा प्रवहन करने के लिए । 

विनिर्दिष्ट किया जाए, मालों के परेषण का प्रवहन को ले जाए जाने वाले प्रवहन 


संचलन में मालों 
का निरीक्षण . 
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के प्रभारी व्यक्ति से ऐसे दस्तावेजों और ऐसी युक्तियों की, जो विहित की जाए, 

अपेक्षा कर सकेगी । 
( 2 ) उपधारा (1 ) के अधीन वहन किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों के ब्यौरों का 

ऐसी रीति में विधिमान्यकरण किया जाएगा, जो विहित की जाए । 
( 3) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रवहन को किसी स्थान पर समुचित 

अधिकारी द्वारा रोक लिया जाता है तो वह उक्त प्रवहन के प्रभारी व्यक्ति से 
उक्त उपधारा के अधीन विहित दस्तावेजों और युक्तियों की सत्यापन करने के 
लिए प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और उक्त व्यकति दस्तावेजों और 
युक्तियों को प्रस्तुत करने का तथा मालों के निरीक्षण को भी अन् ज्ञात करने का 

दायी होगा । 
69 . ( 1) जहां आयुक्त के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि किसी व्यक्ति ने धारा 

132 की उपधारा ( 1) के खंड ( क ) या खंड ( ख ) या खंड ( ग) या खंड ( घ ) में 
विनिर्दिष्ट कोई अपराध कारित किया है जो उक्त धारा की उपधारा ( 1) के खंड 
(i) या खंड (ii ) या उपधारा 2 के अधीन दंडनीय है तो वह , आदेश द्वारा , राज्य 
कर के किसी अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत 
करेगा । 


गिरफ्तार करने की 
शक्ति . 


1974 का 2 


( 2) जहां किसी व्यक्ति को धारा 132 की उपधारा ( 5 ) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी 

अपराध के लिए उपधारा (1 ) के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो व्यक्ति को 
गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार से 

सूचित करेगा और उसे चौबीस घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा। 
( 3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अधीन रहते हुए,-- 
( क ) जहां किसी व्यक्ति को उपधारा ( 1) के अधीन धारा 132 की उपधारा ( 4 ) 

के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो 
उसे जमानत मंजूर की जाएगी या जमानत के व्यतिक्रम की दशा में 

मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा के लिए अग्रेषित किया जाएगा ; 
( ख) असंज्ञेय और जमानतीय अपराध की दशा में , उपायुक्त या सहायक 

आयुक्त के पास किसी गिरफ्तार व्यक्ति को अन्यथा निर्मुक्त करने के 
लिए वहीं शक्तियां होंगी और उन्हीं उपबंधों के अध्यधीन रहते हए होगा, 

जो किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी व्यक्ति के पास होती हैं । 
70. ( 1) इस अधिनियम के अधीन समुचित अधिकारी को किसी व्यक्ति को समन करने 

की , जिसकी उपस्थिति को किसी जांच में वह साक्ष्य देने के लिए या किसी 
दस्तावेज या किसी वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समझता है , उसी 
रीति में शक्ति होगी जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी 

सिविल न्यायालय को दी गई है । 
( 2) उपधारा ( 1) में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसी जांच को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 

और धारा 228 के अर्थान्तर्गत “न्यायिक कार्यवाहियां ” समझा जाएगा । 


व्यक्तियों 
साक्ष्य देने और 
दस्तावेज प्रस्तुत 
करने के लिए 
समन करने की 
शक्ति . 


1908 का 5 


1860 का 45 
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कारबार परिसरों 
तक पहुंच. 


71. (1) संयुक्त आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न का समुचित अधिकारी द्वारा इस 

अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी की किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति 
के कारबार के किसी स्थान तक लेखाबहियां, दस्तावेजों, कंप्यूटरों, कंप्यूटर 
प्रोग्रामों, कंप्यूटर साफ्टवेयर चाहे किसी कंप्यूटर में प्रतिष्ठापित हो या अन्यथा 

और ऐसी अन्य चीजों तक और जो ऐसे स्थान पर उपलब्ध हों , पर किसी 
लेखापरीक्षा, संवीक्षा, सत्यापन और जांच, जो राजस्व के हितों के सुरक्षोपाय के 

लिए आवश्यक हो , पहुंच होगी । 
( 2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्थान का प्रत्येक प्रभारी व्यक्ति मांग किए जाने पर 

उपधारा ( 1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को या समुचित अधिकारी द्वारा 
नियुक्त लेखापरीक्षा दल या धारा 66 के अधीन नामनिर्दिष्ट लागत लेखाकार 
या चार्टर्ड लेखाकार को - 


(i) ऐसे अभिलेख, जिन्हें रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया या रखा 

गया है और समुचित अधिकारी को ऐसी रीति में , जो विहित की जाए, 
घोषित करेगा ; 


( ii ) शेष परीक्षण पत्र या उसका समतुल्य 
( iii) सम्यकत: लेखा परीक्षित वित्तीय लेखाओं की वार्षिक विवरणी, जहां 

अपेक्षित हो ; 
( iv ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अधीन लागत लेखापरीक्षा 

रिपोर्ट , यदि कोई हो ; 


2013 का 18 


1961 का 43 


( v) आय- कर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अधीन आय - कर 

लेखापरीक्षा रिपोर्ट , यदि कोई हो ; और 


( vi) कोई अन्य सुसंगत अभिलेख , 
अधिकारी या लेखापरीक्षा दल या चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा संवीक्षा 
करने के लिए उस दिन से , जिसको ऐसी मांग की गई थी , से पन्द्रह कार्य दिवस से 
अनधिक अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि, जो उक्त अधिकारी या लेखापरीक्षा 
दल या चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा अनुज्ञात की जाए, उपलब्ध 
कराएगा | 


72. (1 ) पुलिस , रेल, सीमाशुल्क और भू-राजस्व के संग्रहण में लगे हुए अधिकारी, जिसके 

अंतर्गत ग्रामीण अधिकारी और केंद्रीय कर के अधिकारी और संघ राज्यक्षेत्र कर 
के अधिकारी हैं , इस अधिनियम के कार्यान्वयन में समुचित अधिकारियों की 
सहायता करेंगे | 


समुचित 
अधिकारियों की 
सहायता के लिए 
अधिकारी. 


( 2) सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए समुचित 

अधिकारियों की सहायता करने के लिए, जब ऐसा करने के लिए आयुक्त द्वारा 
कहा जाए, अधिकारियों के किसी वर्ग को सशक्त कर सकेगी और उनसे अपेक्षा. 
कर सकेगी । 
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या 


अध्याय 15 . 

मांग और वसूली 
73. (1 ) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं 

कपट 

जानबूझकर कोई 
किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है । 

मिथ्या कथन या 
या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट के कारण से भिन्न । 

तथ्यों को छिपाने के 
किसी अन्य कारण से उसका उपयोग किया गया है या कर अपवंचन के लिए किसी कारण को 
जानबूझकर कोई मिथ्या कथन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है तो छोड़कर असंदत्त 

कर या कम संदत्त 
वह कर , जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया । 

या त्रुटिवश प्रदाय 
है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया 

या गलती से लिए 
गया है या कपट से भिन्न किसी अन्य कारण से उसका उपयोग किया गया है गए या उपयोग 
या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन किया गया है या किये गए इनपुट कर 

प्रत्यय 

का 
तथ्यों को छिपाया गया है, के लिए प्रभार्य व्यक्ति को हेतुक उपदर्शन करने के 

निर्धारण 
लिए सूचना की तामील करेगा कि क्यों न वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के 
साथ धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज और इस अधिनियम या इसके 
अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उदग्रहणीय शास्ति का संदाय 
करे । 


( 2) समुचित अधिकारी , उपधारा ( 1) के अधीन सूचना, आदेश जारी करने के लिए 

उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट समय -सीमा से कम से कम तीन मास पूर्व, जारी 
करेगा । 


( 3 ) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी कालावधि के लिए कोई सूचना जारी की गई 

है तो समुचित अधिकारी संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त किए गए या 
त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए या गलत तरीके से लिए गए या उपधारा (1) के 
अधीन आने वाली से भिन्न कालावधियों के लिए उपयोग किये गए उपयोग किए 
गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हए एक विवरण की तामील 

कर सकेगा । 
( 4) ऐसे व्यक्ति पर ऐसे विवरण की तामील को , इस शर्त के अधीन रहते हुए कि 

उपधारा ( 1) के अधीन आने वाली ऐसी कर अवधियों के लिए अवलंब लिए गए 
आधार वहीं हैं , जिनका पूर्व सूचना में वर्णन किया गया है , सूचना की तामील 

समझा जाएगा । 
(5) कर से प्रभार्य व्यक्ति, यथास्थिति , उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील या 

उपधारा (3) के अधीन विवरण की तामील से पूर्व धारा 50 के अधीन उसके 
दवारा संदेय ब्याज के साथ कर की रकम का अपने स्वयं के ऐसे कर के 
निर्धारण या समुचित अधिकारी द्वारा निर्धारित कर के आधार पर संदाय 

करेगा और समुचित अधिकारी को ऐसे संदाय की लिखित सूचना देगा । 
( 6) समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर , इस अधिनियम या इसके अधीन 

बनाए गए नियमों के अधीन इस प्रकार संदत्त कर या संदेय किसी शास्ति के 
लिए, यथास्थिति , उपधारा (1) के अधीन सूचना या उपधारा ( 3) के अधीन 
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विवरण की तामीली नहीं करेगा । 
(7) जहां समुचित अधिकारी का यह मत है कि उपधारा (5) के अधीन संदत्त रकम 

वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है तो वह ऐसी रकम के संबंध में , जो 
वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम होती है, के लिए उपधारा (1) में यथा 
उपबंधित सूचना जारी करने के लिए अग्रसर होगा । 


( 8 ) जहां उपधारा ( 1 ) या उपधारा ( 3) के अधीन कर से प्रभार्य व्यक्ति धारा 50 के 

अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का हेतूक उपदर्शित करने की सूचना 
जारी करने के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो कोई शास्ति संदेय 
नहीं होगी और उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा कर लिया 
गया समझा जाएगा । 


( 9) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई 

हो , पर विचार करने के पश्चात् कर, ब्याज और शास्ति की कर के दस 
प्रतिशत के समतुल्य रकम या दस हजार रूपए, जो भी हो, को ऐसे व्यक्ति से 
शोध्य अवधारित करेगा और एक आदेश जारी करेगा । 


( 10 ) समुचित अधिकारी उपधारा ( 9) के अधीन आदेश को वित्तीय वर्ष के लिए 

वार्षिक विवरणी पारित करने की तारीख, जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया 
गया था या कम संदत्त किया गया था या इनपुट कर प्रत्यय गलत लिया गया 
था या गलत उपयोग किया गया था , से त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से तीन 
वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा । 


या 


(11 ) उपधारा ( 6) या उपधारा ( 8) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा 

( 9) के अधीन शास्ति वहां संदेय होगी जहां स्व -निर्धारित कर या कर के रूप में 
एकत्रित किसी रकम को ऐसे कर के संदाय की तारीख से तीस दिन की 

कालावधि के भीतर संदत्त नहीं किया गया है । 
74. (1) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं 

किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है 
या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से उसका उपयोग 
किया गया है या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन किया 
गया है या तथ्यों को छिपाया गया है तो वह कर , जिसका इस प्रकार संदाय । 
नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया 
है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से उसका उपयोग 
किया गया है या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन किया 
गया है या तथ्यों को छिपाया गया है, के लिए प्रभार्य व्यक्ति को हेतुक उपदर्शन 
करने के लिए सूचना की तामील करेगा कि क्यों न वह सूचना में विनिर्दिष्ट 
रकम के साथ धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज और इस अधिनियम या 
इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उदग्रहणीय शास्ति का 

संदाय करे । 
( 2) समुचित अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन सूचना, आदेश जारी करने के लिए 


कपट 
जानबूझकर कोई 
मिथ्या कथन या 
तथ्यों को छिपाने के 
कारण असंदत्त कर 
या कम संदत्त या 
त्रुटिवश प्रदाय या 
गलती से लिए गए 
या उपयोग किये 
गए इनपुट कर 
प्रत्यय का 
निर्धारण । 
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उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा से कम से कम छ: मास पूर्व जारी 

करेगा । 
( 3) जहां उपधारा (1 ) के अधीन किसी कालावधि के लिए कोई सूचना जारी की गई 

है तो समुचित अधिकारी संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त किए गए या 
त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए या गलत तरीके से लिए गए या उपधारा (1 ) के 
अधीन आने वाली कालावधियों से भिन्न के लिए उपयोग किए गए इनपुट कर 

प्रत्यय के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण की तामील कर सकेगा । 
( 4) उपधारा ( 3) के अधीन विवरण की तामील को धारा 73 की उपधारा (1) के 

अधीन सूचना की तामील इस शर्त के अधीन समझा जाएगा कि उक्त विवरण 
में अवलंब लिए गए आधार, सिवाय कपट के आधार के या उपधारा ( 1) के 
अधीन आने वाली कालावधियों से भिन्न कर अपवंचन के लिए किसी 
जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाने के लिए अवलंब लिए गए 

आधार वहीं हैं , जिनका पूर्व सूचना में वर्णन किया गया है । 
( 5) कर से प्रभार्य व्यक्ति उपधारा ( 1) के अधीन सूचना की तामील से पूर्व धारा 50 

के अधीन संदेय ब्याज के साथ कर की रकम का संदाय करेगा और कर के 
स्व -निर्धारण या समुचित अधिकारी द्वारा निर्धारित कर के आधार पर ऐसे कर 
की रकम के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय करेगा और समुचित 

अधिकारी को ऐसे संदाय की लिखित सूचना देगा । 
( 6 ) समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर उपधारा ( 1) के अधीन इस प्रकार 

किसी संदत्त कर या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के 
उपबंधों के अधीन संदेय किसी शास्ति के संबंध में सूचना की तामील नहीं 

करेगा । 
( 7) जहां समुचित अधिकारी का यह मत है कि उपधारा (5) के अधीन संदत्त रकम 

वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है तो वह ऐसी रकम के संबंध में , जो 
वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम होती है, के लिए उपधारा ( 1) में यथा 

उपबंधित सूचना जारी करने के लिए अग्रसर होगा । 
( 8) जहां उपधारा (1) के अधीन कर से प्रभार्य कोई व्यक्ति , धारा 50 के अधीन 

संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के बराबर 
शास्ति का सूचना जारी करने के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो 
उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा 

जाएगा । 
( 9) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन , यदि कोई 

हो , पर विचार करने के पश्चात ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर की रकम, ब्याज 

और शास्ति का अवधारण करेगा और आदेश जारी करेगा । 
(10) समुचित अधिकारी उपधारा (9) के अधीन उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक 

विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख से पांच वर्ष के भीतर जिसके लिए 
कर संदत्त नहीं किया गया था या कम संदत्त किया गया था या इनपुट कर 
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प्रत्यय गलत लिया गया है या गलत उपयोग किया गया है, से त्रुटिवश 

प्रतिदाय की तारीख से पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा । 
( 11) जहां कोई व्यक्ति , जिस पर उपधारा ( 9 ) के अधीन आदेश की तामील की गई 

है, धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ कर और ऐसे कर के 
पचास प्रतिशत के समतुल्य शास्ति का आदेश की संसूचना के तीस दिन के 
भीतर संदाय कर देता है तो ऐसी सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा 
हुआ समझा जाएगा । 
स्पष्टीकरण 1 - धारा 73 एवं इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-- 
(i) शब्द “उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां " में धारा 132 के अधीन 

कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं होंगी ; 


( ii ) जहां उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य 

व्यक्ति और कुछ अन्य व्यक्तियों को सूचना जारी की जाती है और ऐसी 
कार्यवाहियों को धारा 73 या धारा 74 के अधीन मुख्य व्यक्ति के विरुद्ध 
पूरा कर लिया गया है तो धारा 122, धारा 125, धारा 129 और धारा 
130 के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के 

विरुद्ध कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा । 
स्पष्टीकरण 2 - इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, शब्द “छिपाना " से अभिप्रेत 
होगा ऐसे तथ्यों या जानकारी को घोषित नहीं करना जिससे कराधेय व्यक्ति से इस 
अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विवरणी, विवरण, रिपोर्ट 
या किसी अन्य दस्तावेज में घोषित करने की अपेक्षा है या लिखित में मांगे जाने पर 
किसी सूचना को समुचित अधिकारी को प्रस्तुत करने में असफलता । 


कर अवधारण के 
संबंध में साधारण 
उपबंध . 


75. ( 1) जहां किसी सूचना की तामील या आदेश के जारी करने पर किसी न्यायालय या 

अपील अधिकरण द्वारा रोक लगा दी जाती है तो ऐसी रोक की अवधि को , 
यथास्थिति , धारा 73 की उपधारा ( 2 ) और उपधारा ( 10) या धारा 74 की 
उपधारा ( 2) और उपधारा ( 10) में विनिर्दिष्ट अवधि की संगणना करने से 

विवर्जित किया जाएगा । 
( 2 ) जहां कोई अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष 

है कि धारा 74 की उपधारा ( 1) के अधीन इस कारण से भरणीय नहीं है कि 
कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाना 
उस व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं होता है जिसको सूचना जारी की गई थी , तो 
सचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय कर का यह मानते हए अवधारण 

करेगा मानों कि धारा 73 की उपधारा ( 1) के अधीन सूचना जारी की गई थी । 
( 3) जहां अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निदेशों के 

अनुसरण में किसी आदेश को जारी करने की अपेक्षा है तो ऐसा आदेश उक्त 
निदेश की संसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर जारी किया 
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जाएगा । 


( 4 ) सुनवाई के अवसर को वहां अनुदत्त किया जाएगा जहां कर या शास्ति से प्रभार्य 

व्यक्ति का लिखित अनुरोध प्राप्त होता है या जहां ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध 

प्रतिकूल विनिश्चय की प्रत्याशा है । । 
( 5) समुचित अधिकारी, यदि कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा पर्याप्त कारण उपदर्शित 

किया जाता है, तो उक्त व्यक्ति को समय अनदत्त करेगा और कारणों को 
लेखबद्ध करते हुए सुनवाई को स्थगित कर देगा : 

परंतु ऐसा कोई स्थगन , कार्यवाहियों के दौरान किसी व्यक्ति को तीन बार से 
अधिक अनुदत्त नहीं किया जाएगा । 
( 6) समुचित अधिकारी अपने आदेश में अपने विनिश्चय के लिए सुसंगत तथ्यों का 

अधिकथन करेगा । 


( 7) आदेश में मांग किए गए कर , ब्याज और शास्ति की रकम सूचना में विनिर्दिष्ट 

रकम से अधिक नहीं होगी और सूचना में विनिर्दिष्ट आधारों के किसी अन्य 

आधार पर किसी मांग की पुष्टि नहीं की जाएगी । 
( 8 ) जहां अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय , समुचित अधिकारी 

द्वारा अवधारित कर की रकम को उपांतरित करता है तो ब्याज और शास्ति 
की रकम भी इस प्रकार उपांतरित कर की रकम को गणना में लेते हए 

तदनुसार उपांतरित हो जाएगी । 
( 9) कम संदत्त किए गए या संदत्त नहीं किए गए कर पर ब्याज संदेय होगा चाहे 

कर दायित्व का अवधारण करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो या 

नहीं । 
( 10) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा यदि धारा 73 की 

उपधारा ( 10 ) में यथाउपबंधित तीन वर्ष के भीतर या धारा 74 की उपधारा 

( 10) में यथाउपबंधित पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी नहीं किया जाता है । 
(11 ) कोई विवादक , जिस पर अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उच्च 

न्यायालय द्वारा अपना विनिश्चय लिया गया है जो किन्हीं अन्य कार्यवाहियों 
में राजस्व के हित के प्रतिकूल है और अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या 
उच्चतम न्यायालय में अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उच्च 
न्यायालय के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील लंबित है तो अपील 
प्राधिकारी और अपील प्राधिकरण के विनिश्चय की तारीख के बीच की 
कालावधि या अपील अधिकरण और उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख 
और उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को 
धारा 73 की उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (10) में निर्दिष्ट कालावधि 
की संगणना करने में वहां विवर्जित किया जाएगा जहां कार्यवाहियां उक्त 
धाराओं के अधीन हेतुक उपदर्शित करने की सूचना जारी करने के माध्यम से 
संस्थित की गई हैं । 
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संग्रहीत किंतु 
सरकार को संदत्त 
न किया गया कर. 


( 12) धारा 73 या धारा 74 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हए भी जहां धारा 39 

के अधीन प्रस्तुत विवरणी के अनुसार स्व -निर्धारित कर की कोई रकम पूर्णत : 
या भागत : असंदत्त रहती है या ऐसे कर पर संदेय ब्याज की कोई रकम 

असंदत्त रहती है तो उसकी धारा 79 के उपबंधों के अधीन वसूली की जाएगी । 
(13) जहां धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की जाती है तो 

उसे कृत्य या लोप पर किसी शास्ति को उसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के 

अन्य उपबंधों के अधीन अधिरोपित नहीं किया जाएगा । 
76 . ( 1) अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय के किसी आदेश या निदेश 

में या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त 
किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल अंतर्विष्ट किसी बात के होते हए भी प्रत्येक 
व्यक्ति , जिसने किसी अन्य व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में 
किसी रकम का संग्रह किया है और उक्त रकम का सरकार को संदाय नहीं 
किया है तो वह तुरंत इस बात के होते हए कि वह प्रदाय , जिनके संबंध में ऐसी 
रकम का संग्रह किया गया है, कराधेय है या नहीं, उक्त रकम का सरकार को 

संदाय करेगा । 
( 2) जहां उपधारा (1 ) के अधीन किसी रकम का सरकार को संदाय किया जाना 

अपेक्षित है और जिसका संदाय नहीं किया गया है तो समचित अधिकारी ऐसी 
रकम का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति को हेतुक उपदर्शित करने की 
अपेक्षा करते हुए सूचना जारी करेगा कि सूचना में यथा विनिर्दिष्ट उक्त रकम 
को उसके द्वारा सरकार को संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए तथा सूचना 
में विनिर्दिष्ट रकम के समतुल्य शास्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन 

उस पर अधिरोपित क्यों नहीं की जानी चाहिए । 
( 3) समुचित अधिकारी उस व्यक्ति द्वारा, जिस पर उपधारा (2) के अधीन सूचना 

की तामील की गई है, के अभ्यावेदन , यदि कोई हो , पर विचार करने के 
पश्चात् ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम का अवधारण करेगा और तत्पश्चात् ऐसा 
व्यक्ति इस प्रकार अवधारित रकम का संदाय करेगा । 


( 4 ) उपधारा ( 1) में निर्दिष्ट व्यक्ति उपधारा ( 1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट रकम 

का संदाय करने के अतिरिक्त उस पर धारा 50 के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर 
उसके द्वारा संग्रहित रकम की तारीख से सरकार को ऐसी रकम का संदाय 

करने की तारीख के लिए ब्याज का संदाय करने का भी दायी होगा | 
(5 ) वहां सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा जहां ऐसे व्यक्ति से, जिसको हेत्क 

उपदर्शित करने की सूचना जारी की गई है, लिखित अनुरोध प्राप्त होता है | 
( 6) समुचित अधिकारी सूचना जारी करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर आदेश 

जारी करेगा । 
( 7) जहां आदेश जारी करने पर न्यायालय या अपील अधिकरण के किसी आदेश 

दवारा रोक लगाई जाती है तो ऐसी रोक की कालावधि को एक वर्ष की 
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कालावधि की संगणना करने में विवर्जित किया जाएगा । 


( 8) समुचित अधिकारी अपने आदेश में अपने विनिश्चय के सुसंगत कारणों को 

अधिकथित करेगा । 
( 9) उपधारा ( 1) या उपधारा ( 3) के अधीन सरकार को संदत्त रकम का उपधारा ( 1 ) 

में निर्दिष्ट प्रदायों के संबंध में व्यक्ति द्वारा संदेय कर, यदि कोई हो , के 

विरुद्ध समायोजन किया जाएगा । 
( 10 ) जहां उपधारा ( 9) के अधीन समायोजन के पश्चात् कोई आधिक्य शेष बचता है 

तो ऐसे आधिक्य की रकम का या तो निधि में प्रत्यय किया जाएगा या उस 

व्यक्ति को प्रतिदाय किया जाएगा जिसने ऐसी रकम को चुकाया है । 
(11) वह व्यक्ति, जिसने रकम को चुकाया है, धारा 54 के उपबंधों के अनुसार 

उसका प्रतिदाय करने के लिए आवेदन कर सकेगा । 
77 . ( 1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति , जिसने उसके द्वारा अंत : राज्य प्रदाय समझे जाने वाले 

किसी संव्यवहार पर केंद्रीय कर और राज्य कर संदत्त किया है किंतु जिसे 
पश्चातवर्ती रूप से अंत: राज्य प्रदाय अभिनिर्धारित किया गया है, को इस प्रकार 
संदत्त रकम का ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हए , जो विहित 

की जाए, प्रतिदाय किया जाएगा । 
( 2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति , जिसने उसके द्वारा अंत: राज्य प्रदाय समझे जाने वाले 

किसी संव्यवहार पर एकीकृत कर संदत्त किया है किन्तु जिसे पश्चात्वर्ती रूप 
से अंत: राज्य प्रदाय अभिनिर्धारित किया गया है, से संदेय राज्य कर की रकम 
पर ब्याज का संदाय करने की अपेक्षा नहीं होगी । 


गलती से संग्रहीत 
किया गया और 
केंद्रीय सरकार या 
राज्य सरकार को 
संदत्त किया गया 


कर. 


जाना. 


78. इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के अनुसरण में कराधेय व्यक्ति दवारा वसूली कार्यवाहियों 
संदेय किसी रकम को ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश की तामील की तारीख से तीन 

___ का आरंभ किया 
मास की कालावधि के भीतर संदत्त किया जाएगा, जिसके न हो सकने पर वसूली 
कार्यवाहियां आरंभ की जाएंगी : 

परंतु जहां समुचित अधिकारी राजस्व हित में ऐसा करना समीचीन समझता है 
तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए उक्त कराधेय व्यक्ति से उसके द्वारा ऐसी 
तीन मास से कम विनिर्दिष्ट की जा सकने वाली कालावधि के भीतर संदाय करने 
की अपेक्षा कर सकेगा । 


कर की वसूली. 


79. ( 1) जहां इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के 

अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को संदेय किसी रकम को संदत्त नहीं किया 
जाता है तो समुचित अधिकारी निम्नलिखित एक या अधिक रीति से रकम को 
वसूल करने के लिए अग्रसर होगा, अर्थात :-- 


( क ) समुचित अधिकारी, ऐसे व्यक्ति से संदेय किसी रकम से इस प्रकार संदेय 

रकम की कटौती कर सकेगा या किसी अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी से 
रकम की कटौती करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो समुचित अधिकारी या 


विष्ट अधिकारी या 
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ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी के नियंत्रणाधीन है ; 
( ख) समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति से इस प्रकार संदेय रकम की , ऐसे 

व्यक्ति से सम्बंधित वस्तुओं को निरुद्ध करके और विक्रय करके वसूली 
कर सकेगा अथवा किसी अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी से वसूली करने की 
अपेक्षा कर सकेगा, जो समुचित अधिकारी या ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट 

अधिकारी के नियंत्रणाधीन है; 
( ग) (i) समुचित अधिकारी लिखित सूचना द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से , 

जिससे धन शोध्य है या ऐसे व्यक्ति को शोध्य हो जाता है, जो ऐसे 
व्यक्ति के लेखे पर धन धारण करता है या पश्चात्वर्ती रूप से धन 
धारण करता है, सरकार को तुरंत धन शोध्य होने पर या उसके 
द्वारा धारण किए जाने पर सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, 
जो धन के शोध्य या धारण किए जाने से पूर्व की नहीं होगी, उतने 
धन को , जो ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम को संदाय करने के लिए 
या संपूर्ण धन को जब वह उस रकम के समतुल्य या कम हो , 

संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा ; 
( ii) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उपखंड (i) के अधीन सूचना जारी की जाती है 

ऐसी सूचना का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और विशेषतया 
जहां ऐसी सूचना किसी डाकघर , बैंककारी कंपनी या किसी बीमाकर्ता 
को जारी की जाती है तो किसी पासबुक , जमा रसीद, पालिसी या 
किसी अन्य दस्तावेज को किसी प्रविष्टि , पृष्ठांकन या संदाय किए 
जाने से पूर्व इस बात के होते हुए भी कि तत्प्रतिकूल कोई नियम , 

पद्धति या अपेक्षा है, प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा ; 
(iii) किसी व्यक्ति को , जिसे उपखंड (i) के अधीन सूचना जारी की गई है, के 

उसके अनुसरण में सरकार को संदाय करने में असफल रहने की दशा में 
वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के संबंध में व्यतिक्रमी समझा जाएगा और 
उसे इस नियम या इसके अधीन बनाए गए सभी नियमों के परिणाम 

लागू होंगे; 
(iv) उपखंड (i) के अधीन सूचना जारी करने वाला अधिकारी किसी भी समय 

ऐसी सूचना का संशोधन कर सकेगा या प्रतिसंहरण कर सकेगा या सूचना 

के अनुसरण में संदाय के लिए समय का विस्तार कर सकेगा ; 
(v) उपखंड (i) के अधीन जारी सूचना की अनुपालन में कोई संदाय करने वाले 

किसी व्यक्ति को व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्राधिकार के अधीन संदाय करने 
वाला समझा जाएगा और ऐसे संदाय का सरकार में प्रत्यय किए जाने पर 
ऐसे व्यतिक्रमी व्यक्ति के दायित्व का रसीद में विनिर्दिष्ट रकम के 

विस्तार तक अच्छा और पर्याप्त निर्वहन समझा जाएगा ; 
( vi) व्यतिक्रमी व्यक्ति के किसी दायित्व का उपखंड (i) के अधीन जारी सूचना 

की तामील के पश्चात् निर्वहन करने वाला कोई व्यक्ति , निर्वहन किए गए 
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दायित्व के विस्तार तक या व्यतिक्रमी व्यक्ति के दायित्व के विस्तार 
तक कर , ब्याज और शास्ति , इनमें से जो भी कम हो , के लिए सरकार के 
प्रति दायी होगा ; 


( vii) जहां कोई व्यक्ति जिस पर उपखंड (i) के अधीन सूचना की तामील की 

गई है, सूचना जारी करने वाले व्यक्ति को समाधानप्रद रूप में यह 
साबित कर देता है कि मांग किया गया धन या उसका कोई भाग 
व्यतिक्रमी व्यक्ति से शोध्य नहीं था या न ही वह व्यतिक्रमी व्यक्ति के 
लेखे उस पर सूचना की तामील किए जाने के समय किसी धन को धारण 
कर रहा था , और न ही मांग किया गया धन या उसके किसी भाग के 
उस व्यक्ति से शोध्य होने या उसके लिए ऐसे व्यक्ति के लेखे धारण 
किए जाने की संभावना है, इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात की उस 
व्यक्ति से जिस पर सूचना की ऐसे किसी धन या उसके भाग की सरकार 
को संदाय करने के लिए तामील की गई है, संदाय करने की अपेक्षा किया 

गया समझा जाएगा, 
( घ) समुचित अधिकारी इस निमित्त बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार ऐसे 

व्यक्ति की या उसके नियंत्रणाधीन किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का कुर्की 
और उसे तब तक निरुद्ध कर सकेगा जब तक कि संदेय रकम को संदत्त नहीं 
कर दिया जाता है और उक्त संदेय रकम का कोई भाग या करस्थम् की लागत 
या संपत्ति को रखने की लागत ऐसे कर्की के पश्चात अगले तीस दिन की 
कालावधि के पश्चात् असंदत्त रहती है तो वह उक्त संपत्ति का विक्रय करना 
कारित कर सकेगा तथा ऐसे विक्रय के आगतों संदेय रकम को चुकाया जाएगा 
तथा रकम, जिसके अंतर्गत विक्रय की लागत से असंदत लागत है और 

आधिक्य लागत, यदि कोई हो , को ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाएगा ; 
( ङ) समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम को विनिर्दिष्ट करते हए स्वयं 

द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र तैयार करेगा और इसे उस जिले के कलेक्टर 
या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को भेजेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति की 
संपत्ति है या वह निवास करता है या अपना कारबार करता है और उक्त 
कलेक्टर या उक्त अधिकारी ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर ऐसे व्यक्ति से उस 
प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम को वसूल करने के लिए अग्रसर होगा मानो कि 

वह भू- राजस्व का बकाया था ; 
( च) दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित 

अधिकारी समुचित मजिस्ट्रेट के पास एक आवेदन फाइल कर सकेगा और ऐसा 
मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से उसमें विनिर्दिष्ट रकम को वसूल करने के लिए ऐसे 

अग्रसर होगा मानो यह उसके द्वारा अधिरोपित था ; 
(2) जहां इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन 

निष्पादित कोई बंधपत्र या लिखत यह उपबंध करता है कि ऐसे लिखत के अधीन 
शोध्य किसी रकम को उपधारा (1) में अधिकथित रीति में वसूल किया जा सकेगा , 
तो वसूली के किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना रकम की उस धारा 
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के उपबंधों के अनुसार वसूली की जाएगी । 
( 3) जहां कर, ब्याज या शास्ति की कोई रकम इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए 

गए नियमों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को संदेय है और जो असंदत्त 
रहती है तो केंद्रीय कर का समुचित अधिकारी उक्त कर बकाया की वसूली के 
प्रक्रम में उक्त व्यक्ति से रकम की ऐसी वसूली करेगा मानो वह केंद्रीय कर का 
बकाया थी और इस प्रकार वसूल की गई रकम का सरकार के खाते में प्रत्यय 
करेगा । 


कर और अन्य 
रकम का किस्तों 
में संदाय. 


( 4) जहां उपधारा ( 3) के अधीन वसूल की गई रकम, केंद्र सरकार और राज्य सरकार 

को शोध्य रकम से कम है तो संबंधित सरकारों के खाते में रकम का प्रत्यय 

प्रत्येक ऐसी सरकार को शोध्य रकम के अनुपात में किया जाएगा । 
80 . किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर आयुक्त कारणों को 

लेखबद्ध करते हुए संदाय के लिए समय का विस्तार कर सकेगा या इस अधिनियम 
के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किसी विवरणी में स्व -निर्धारित दायित्व के अनुसार 
शोध्य रकम से भिन्न किसी रकम के संदाय को धारा 50 के अधीन ब्याज के संदाय 
के अध्यधीन रहते हए और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं, जो विहित की जाएं , के 
अध्यधीन रहते हुए चौबीस से अनधिक मासिक किस्तों में संदाय करने के लिए 
अनुज्ञात कर सकेगा : 

परंतु जहां किसी सम्यक् तारीख को किसी एक किस्त के संदाय में कोई 
व्यतिक्रम होता है तो ऐसी तारीख को संदेय सभी बकाया शोध्य हो जाएगा और तुरंत 
संदेय होगा तथा बिना किसी और सूचना की ऐसे व्यक्ति पर तामील किए बिना 

वसूली का दायी होगा । 
81. जहां कोई व्यक्ति, उससे किसी रकम के शोध्य हो जाने के पश्चात् उससे संबंधित या 

उसके कब्जे की किसी संपत्ति पर कोई प्रभार सृजित करता है या उससे विक्रय, । 
बंधक रखने , विनिमय या किसी अन्य विधि से अंतरण चाहे , जो भी हो , द्वारा 
अपनी किसी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में सरकारी राजस्व पर कपट 
करने के आशय से विलग होता है तो ऐसा प्रभार या अंतरण उक्त व्यक्ति द्वारा 
संदेय किसी कर या किसी अन्य राशि के संबंध में किसी दावे के विरुद्ध शून्य होगा : 

परंतु यह कि ऐसा प्रभार या अंतरण शून्य नहीं होगा यदि वह पर्याप्त 
प्रतिफल के लिए सदभावपूर्वक और इस अधिनियम के अधीन ऐसी कार्यवाहियों के 
लंबित होने पर बिना किसी सूचना के या ऐसे व्यक्ति दवारा संदेय अन्य राशि या 

समुचित अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से किया जाता है । 
82. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी अन्य बात के अंतर्विष्ट होते 

हुए भी, सिवाय दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में अन्यथा 
उपबंधित के किसी कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कर , ब्याज या 
शास्ति के लेखे संदेय कोई रकम, जिसके लिए वह सरकार को संदाय करने का दायी 
है , का ऐसे कराधेय व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर पहला प्रभार होगा । 


कतिपय मामलों में 
संपत्ति अंतरण 
का शून्य होना. 


2016 का 31 


कर का संपत्ति 
पर पहला प्रभार 
होना. 
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कतिपय मामलों में 
राजस्व के संरक्षण 
के लिए अनंतिम 
कुर्की 


83. ( 1) जहां धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 67 या धारा 73 या धारा 74 

के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लंबन के दौरान आयुक्त का यह मत है कि सरकारी 
राजस्व के हित का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो 
वह लिखित आदेश दवारा अनंतिम रूप से ऐसे कराधेय व्यक्ति की संपत्ति , जिसके 
अंतर्गत बैंक खाता है, की ऐसी रीति में , जो विहित की जाए, कुर्की कर सकेगा । 
( 2 ) ऐसी अनंतिम कुर्की का उपधारा (1 ) के अधीन किए गए आदेश की तारीख से 

एक वर्ष की कालावधि के अवसान पर प्रभाव नहीं होगा । 
84. जहां इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी कर, शास्ति , ब्याज या किसी अन्य रकम 

( जो इसमें इसके पश्चात इस धारा में “ सरकारी शोध्य ” के रूप में निर्दिष्ट है ) के 
संबंध में किसी कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को किसी मांग की सूचना 
की तामील की जाती है और ऐसे सरकारी शोध्यों के संबंध में कोई अपील या 
पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया जाता है या कोई अन्य कार्यवाहियां संस्थित की 
जाती है तब 


कतिपय वसूली 
कार्यवाहियों का 
जारी रहना और 
विधिमान्यकरण . 


( क ) जहां ऐसे सरकारी शोध्यों को ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों 

में बढ़ा दिया जाता है तो आयुक्त कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य 
व्यक्ति को उस रकम के संबंध में जिसके दवारा ऐसे सरकारी शोध्यों को 
बढ़ा दिया जाता है, की वसूली के लिए दूसरी मांग सूचना जारी करेगा 
और ऐसे सरकारी शोध्यों के संबंध में कोई वसूली कार्यवाहियां, जो उस 
पर तामील की गई मांग की सूचना में आती हैं , ऐसी अपील, पुनरीक्षण 
या अन्य कार्यवाहियों के निपटान से पूर्व किसी नई मांग सूचना की 
तामील के बिना उस प्रक्रम से जारी रहेंगी, जिस पर ऐसी कार्यवाहियां ऐसे 

निपटान के ठीक पूर्व थी ; 
( ख ) जहां सरकारी शोध्यों को ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों में 

कम कर दिया जाता है तो ,-- 
(i) आयुक्त के लिए कराधेय व्यक्ति पर मांग की नई सूचना की तामील 

करना आवश्यक नहीं होगा ; 
(ii) आयुक्त ऐसी कमी की उसे और समुचित प्राधिकारी को , जिसके पास 

वसूली कार्यवाहियां लंबित हैं , संसूचना देगा ; 
( iii ) ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों के निपटान से पूर्व उस 

पर तामील की गई मांग के आधार पर संस्थित कोई वसूली 
कार्यवाहिया, इस प्रकार कम की गई रकम के संबंध में उसी प्रक्रम 
से , जिसमें ऐसी कार्यवाहियां, ऐसे निपटान से ठीक पूर्व थी , जारी 
रहेंगी। 
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कारबार के अंतरण 
की दशा में 
दायित्व. 


अध्याय 16 
कतिपय मामलों में संदाय करने का दायित्व 
85. ( 1) जहां कोई कराधेय व्यक्ति , जो इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के 

लिए दायी है, अपने कारबार का पूर्णतया या भागत : विक्रय, उपहार, पट्टा, 
अनुमति और अनुज्ञप्ति , भाटक या किसी अन्य रीति, चाहे जो भी हो, अंतरण 
करता है तो कराधेय व्यक्ति और वह व्यक्ति, जिसको इस प्रकार कारबार का 
अंतरण किया गया है, संयुक्त रूप से और पृथक्त: पूर्णतया या ऐसे अंतरण के 
परिमाण तक कराधेय व्यक्ति से ऐसे अंतरण तक शोध्य कर , ब्याज या किसी 
अन्य शास्ति, चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण ऐसे अंतरण से पूर्व 
किया गया हो किंतु जो असंदत्त रहती है या जिसका तत्पश्चात् अवधारण किया 

गया है , के लिए दायी होगा | 
( 2) जहां उपधारा ( 1) में निर्दिष्ट अंतरिती ऐसे कारबार को स्वयं के नाम से या 
किसी अन्य के नाम से चलाता है तो वह ऐसे अंतरण की तारीख से उसके 

द्वारा प्रदाय किए जाने वाले मालों या सेवाओं या दोनों के लिए कर का और 
यदि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है और विहित समय के 
भीतर अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन के लिए आवेदन करता है, दायी 

होगा । 
86 . जहां कोई अभिकर्ता अपने प्रधान की ओर से कराधेय वस्तुओं की प्रदाय करता है या 

उन्हें प्राप्त करता है तो ऐसा अभिकर्ता और उसका प्रधान, संयुक्त रूप से और 
पृथक्त: इस अधिनियम के अधीन ऐसे मालों पर संदेय कर का संदाय करने के लिए 

दायी होंगे । 
87. ( 1) जब दो या अधिक कंपनियों का किसी न्यायालय या अधिकरण या अन्यथा के 

आदेश के अनुसरण में समामेलन या विलयन होता है और आदेश का आदेश । 
किए जाने की तारीख से पूर्व प्रभावी होना है तथा दो या उससे अधिक ऐसी 
कंपनियों ने एक दूसरे को उस तारीख से प्रारंभ होने वाली अवधि से आदेश के 
प्रभावी होने की तारीख के बीच मालों की या सेवाओं की या दोनों की प्रदाय की 
है या मालों को या सेवाओं को या दोनों को प्राप्त किया है तब ऐसा प्रदाय और 
प्राप्ति के संव्यवहारों को संबंधित कंपनियों के प्रदाय या प्राप्ति आवर्त में 

सम्मिलित किया जाएगा और वे तद्नुसार कर का संदाय करने की दायी होंगे । 
( 2 ) उक्त आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हए भी , इस अधिनियम के 

प्रयोजनों के लिए ऐसी दो या अधिक कंपनियों को उक्त आदेश की तारीख तक 
की अवधि के लिए सभिन्न कंपनियां समझा जाएगा और उक्त कंपनियों के 
रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को उक्त आदेश की तारीख से रद्द किया जाएगा । 


अभिकर्ता और 
प्रधान का दायित्व. 


कंपनियों 
समामेलन 
विलयन की दशा 
में दायित्व . 


88. (1 ) जब किसी कंपनी को किसी न्यायालय या अधिकरण के आदेशों के अधीन या 

अन्यथा समाप्त किया जा रहा है तो कंपनी की किन्हीं आस्तियों को प्राप्त करने 
के लिए प्रापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति ( जो इसमें इसके पश्चात् इस धारा में 
“ परिसमापक के रूप में निर्दिष्ट है ), अपनी नियुक्ति के तीस दिन के भीतर 


परिसमापन के 
अधीन कंपनियों 
की दशा में 
नामित 
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2013 का 18 


प्राइवेट कंपनियों 
के निदेशकों का 
दायित्व . 


आयुक्त को अपनी नियुक्ति की संसूचना देगा । 
( 2) आयक्त ऐसी जांच करने के पश्चात् या ऐसी सूचना मंगाने के पश्चात्, जो वह 

उचित समझे, उस तारीख से तीन मास के भीतर , जिसको वह परिसमापक की 
नियुक्ति की सूचना प्राप्त करता है, परिसमापक को और वह रकम, जो उसके 
मत में किसी कर, ब्याज या शास्ति , जो तब या तत्पश्चात् कंपनी दवारा संदेय 

है या संदेय हो जाती है, अधिसूचित करेगा | 
( 3) जब किसी प्राइवेट कंपनी को समाप्त किया जाता है और इस अधिनियम के 

अधीन कंपनी पर किसी अवधि के लिए, चाहे परिसमापन के प्रक्रम में या 
तत्पश्चात् अवधारित कोई कर , ब्याज या शास्ति , जिसको वसूल नहीं किया जा 
सकता है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अवधि , जिसके लिए कर शोध्य है, के 
दौरान कंपनी का निदेशक था , संयुक्त रूप से और पृथक्त : ऐसे कर, ब्याज या 
शास्ति का सिवाय जब वह आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं 
कर देता है कि ऐसी न की गई वसूली कंपनी के कार्यों के संबंध में उसकी 
गंभीर उपेक्षा, दुष्करण या कर्तव्य भंग के कारण नहीं हुई है , संदाय करने के 

लिए दायी होगा । 
89 . (1) कंपनी अधिनियम , 2013 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हए भी , जहां किसी 

प्राइवेट कंपनी से किसी अवधि के लिए मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के 
लिए कोई कर, ब्याज या शास्ति, जिसको वसूल नहीं किया जा सकता है, शोध्य 
है तो प्रत्येक व्यक्ति , जो उस अवधि, जिसके लिए कर शोध्य है, के दौरान 
प्राइवेट कंपनी का निदेशक था , संयुक्त रूप से और पृथक्त: ऐसे कर , ब्याज या 
शास्ति का सिवाय जब वह आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं कर 
देता है कि ऐसी न की गई वसूली कंपनी के कार्यों के संबंध में उसकी गंभीर 
उपेक्षा, दुष्करण या कर्तव्य भंग के कारण नहीं हुई है, संदाय करने के लिए दायी 

होगा । 
( 2 ) जहां प्राइवेट कंपनी को किसी पब्लिक कंपनी में संपरिवर्तित किया जाता है और 

किसी अवधि के लिए , जिसके दौरान ऐसी कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, के दौरान 
मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के लिए किसी कर , ब्याज या शास्ति की 
ऐसे संपरिवर्तन से पूर्व वसूली नहीं की जा सकती है तो उपधारा ( 1) में 
अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होगी, जो ऐसी प्राइवेट 
कंपनी का , ऐसी प्राइवेट कंपनी द्वारा मालों की या सेवाओं की या दोनों की 
प्रदाय के संबंध में किसी कर, ब्याज या शास्ति के संबंध में निदेशक था : 

पंरतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे निदेशक पर अधिरोपित 
वैयक्तिक शास्ति को लागू नहीं होगी । 
90 . तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी संविदा के होते हुए भी , जहां 

कोई फर्म इस अधिनियम के अधीन कर , ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए 
दायी है तो फर्म और फर्म का प्रत्येक भागीदार ऐसे संदाय के लिए संयुक्त रूप से 
और पृथक्त: दायी होगा : 


फर्म के भागीदारों 
का कर का संदाय 
करने के लिए 
दायित्व , 
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संरक्षकों, न्यासियों 
आदि 
दायित्व . 


का 


परंतु जहां कोई भागीदार फर्म से सेवानिवृत्त हो जाता है तो वह या फर्म उक्त 
भागीदार की सेवानिवृत्ति की तारीख को इस निमित्त लिखित सूचना द्वारा आयुक्त 
को संसूचित करेगा और ऐसा भागीदार अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख को शोध्य कर, 
ब्याज या शास्ति का संदाय करने का चाहे उस तारीख को अवधारित की जाए या 
नहीं, दायी होगा : 

परन्तु यह और कि यदि ऐसी कोई सूचना सेवानिवृति की तारीख से एक मास के 
भीतर नहीं दी जाती है तो पहले परन्तुक के अधीन ऐसे भागीदार का दायित्व उस 

तारीख तक बना रहेगा जिसको ऐसी सूचना आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है । 
91. जहां कोई कारबार, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर, ब्याज या 

शास्ति संदेय है, को किसी अल्पव्यय या किसी अन्य अक्षम व्यक्ति के निमित्त और 
ऐसे अल्पव्यय या अन्य अक्षम व्यक्ति के लाभ के लिए किसी संरक्षक, न्यासी या 
अभिकर्ता दवारा चलाया जाता है तो ऐसे संरक्षक या न्यासी या संरक्षक पर कर , 
ब्याज या शास्ति उसी रूप में और उसी सीमा तक उदग्रहित की जाएगी और वसूली 
जाएगी जैसे कि उसका ऐसे अल्पव्यय या अन्य अक्षम व्यक्ति के लिए अवधारण 
किया जाता और वसूली जाती, यदि वह व्यस्क या सक्षम व्यक्ति होता और जैसे कि 
वह स्वयं कारबार का संचालन कर रहा था तथा इस अधिनियम या इसके अधीन 

बनाए गए नियमों के उपबंध तदनुसार लागू होंगे । 
92. जहां किसी कराधेय व्यक्ति की संपदा या उसके किसी भाग के अधीन कोई कारबार 

है , जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर, ब्याज या शास्ति कराधेय 
है , किसी प्रतिपाल्य न्यायालय , महाप्रशासक , शासकीय न्यासी या किसी प्रापक या 
प्रबंधक (जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति , चाहे किसी भी पदनाम से ज्ञात हो , जो 
वास्तव में कारबार का प्रबंध करता है), जिसकी नियुक्ति किसी न्यायालय के आदेश 
के अधीन की गई है, के नियंत्रणाधीन है, कर, ब्याज या शास्ति उस पर उद्ग्रहित 
की जाएगी और वसूली जाएगी जैसे कि उसका कराधेय के लिए अवधारण किया 
जाता और वसूली जाती, जैसे कि कराधेय व्यक्ति स्वयं कारबार का संचालन कर रहा 
था तथा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध तदनुसार 

लागू होंगे । 
93. (1) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में उपबंधित के सिवाय, जहां । 

कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कर , ब्याज या शास्ति का संदाय करने 
के लिए दायी है, तब 
( क ) यदि व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले कारबार को उसकी मृत्यु के बाद 

उसके विधिक प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी रखा जाता 
है तो ऐसा विधिक प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन 
ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर , ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए 

दायी होगा ; और 
( ख ) यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले कारबार को उसकी मृत्यु से पूर्व 

या उसके पश्चात् जारी नहीं रखा जाता है तो उसके विधिक प्रतिनिधि 


प्रतिपाल्य 
न्यायालय 
दायित्व आदि. 


का 


2016 का 31 


कतिपय मामलों में 
कर, ब्याज या 
शास्ति का संदाय 
करने के लिए 
दायित्व के संबंध 
में विशेष उपबंध . 
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मृतक की संपदा से उस परिमाण तक , जिस तक संपदा ऐसे व्यक्ति से 
इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय चुकाने में 
सक्षम है, संदाय करने के लिए दायी होगा, 


चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण उसकी मृत्यु से पूर्व किया गया हो 
किंतु जो उसकी मृत्यु के पश्चात् असंदत्त या अवधारित किया गया है । 
( 2) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में उपबंधित के सिवाय, जहां 

कोई कराधेय व्यक्ति , जो इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का 
संदाय करने के लिए दायी है , हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों का संगम है 
और हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम के विभिन्न सदस्यों या 
व्यक्तियों के दलों के बीच संपत्ति का बंटवारा कर दिया गया है तब प्रत्येक 
सदस्य या सदस्यों का समूह संयुक्त रूप से या पृथक्त : इस अधिनियम के 
अधीन कराधेय व्यक्ति से बंटवारे के समय तक कर, ब्याज या शास्ति का 
संदाय करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण 
बंटवारे से पूर्व किया गया हो, किंतु जो बंटवारे के पश्चात् असंदत्त रह गया है 

या अवधारित किया गया है । 
( 3 ) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में उपबंधित के सिवाय , जहां 

कोई कराधेय व्यक्ति , जो इस अधिनियम के अधीन कर , ब्याज या शास्ति का 
संदाय करने के लिए दायी है और फर्म का विघटन कर दिया गया है तब 
प्रत्येक व्यक्ति, जो भागीदार था , संयुक्त रूप से या पृथक्त: इस अधिनियम के 
अधीन फर्म से शोध्य , ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा 
चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण बंटवारे से पूर्व किया गया हो , 
किंतु जो बंटवारे के पश्चात् असंदत्त रह गया है या तत्पश्चात् अवधारित किया 
गया है । 


2016 का 31 


2016 का 31 


( 4) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता , 2016 में उपबंधित के सिवाय, जहां 

कोई कराधेय व्यक्ति , इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का 
संदाय करने के लिए दायी है.-- 
( क ) किसी प्रतिपाल्य का अभिरक्षक है, जिसकी ओर से अभिरक्षक दवारा 

कारबार चलाया जाता है ; या 


( ख ) कोई न्यासी है , जो हितग्राही के लिए किसी न्यास के अधीन कारबार का 

संचालन करता है , 


तब यदि अभिरक्षा या न्यास को समाप्त कर दिया जाता है , प्रतिपाल्य या 
फायदाग्राही कराधेय व्यक्ति से अभिरक्षा या न्यास के समापन तक शोध्य कर , 
ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या 
शास्ति का अवधारण अभिरक्षा या न्यास के समापन से पूर्व किया गया है किंतु 
जो असंदत्त रह गया है या तत्पश्चात् अवधारित किया गया है । 
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अन्य मामलों में 


दायित्व. 


94. (1) जहां कराधेय व्यक्ति कोई फर्म या व्यक्तियों का संगम या हिन्दू अविभक्त कुटुंब 

है और ऐसी फर्म, संगम या कुटुंब ने कारबार करना बंद कर दिया है,-- 
( क ) ऐसी फर्म, संगम या कुटुंब द्वारा ऐसे कारबार को बंद करने की तारीख 

तक इस अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज या शास्ति का 
अवधारण ऐसे किया जाएगा मानो कारबार को जारी न रखना हआ ही न 

हो ; और 
( ख ) प्रत्येक व्यक्ति , जो कारबार को ऐसे बंद करने के समय ऐसी फर्म या ऐसे 

संगम या कुटुंब का सदस्य था , ऐसा बंद करना होते हुए भी फर्म, संगम 
या कुटुंब पर अवधारित कर और ब्याज के संदाय के लिए और 
अधिरोपित शास्ति का संदाय करने के लिए संयुक्त रूप से और पृथक्तः 
दायी होगा, चाहे ऐसे कर और ब्याज का अवधारण या शास्ति को उससे 
पूर्व अधिरोपित किया गया है या ऐसा बंद करने के पश्चात् अधिरोपित 
किया गया है और पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के 
उपबंध जहां तक हो सके ऐसे व्यक्ति या भागीदार या सदस्यों को ऐसे 

लागू होंगे मानो वह कराधेय व्यक्ति था । 
( 2) जहां फर्म या व्यक्तियों के संगम के संगठन में कोई परिवर्तन होता है तो फर्म 

के भागीदार या संगम के सदस्य, जैसा कि वह पुनर्गठन के पूर्व विद्यमान थे 
• और जैसे कि वह उसके पश्चात् विद्यमान हैं , धारा 90 के उपबंधों पर प्रतिकूल 

प्रभाव डाले बिना ऐसी फर्म या व्यक्तियों से उसके पुनर्गठन की कालावधि से 
पूर्व शोध्य कर , ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए संयुक्त रूप से और 

पृथक्त : दायी होंगे । 
( 3) उपधारा ( 1) के उपबंध, जहां तक हो सके , कराधेय व्यक्ति , जो विघटित हो गई 

फर्म या व्यक्तियों का संगम है, को या कराधेय व्यक्ति , जो अविभक्त हिन्दू 
कुटुंब है, जिसने उसके द्वारा चलाए जाने वाले कारबार के संबंध में विभाजन 
किया है, को लागू होंगे और तदनुसार उस धारा में बंद करने के प्रतिनिर्देश का 
ऐसे विघटन या विभाजन के प्रति अर्थ लगाया जाएगा । 
स्पष्टीकरण इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए 
(i) “ सीमित दायित्व भागीदारी ” जिसे सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 

2008 के उपबंधों के अधीन विरचित और रजिस्ट्रीकृत किया गया है , 

को भी एक फर्म माना जाएगा ; 
(ii ) “न्यायालय ” से अभिप्रेत है जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या 
उच्चतम न्यायालय । 

अध्याय 17 

अग्रिम विनिर्णय 
95. इस अध्याय में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-- 

( क ) “ अग्रिम विनिर्णय ” से अभिप्रेत है किसी प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण 

द्वारा किसी आवेदक को धारा 97 की उपधारा ( 2) या धारा 100 की 


2009 का 6 


परिभाषाएं. 


সীল সাকি 
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उपधारा ( 1) में मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय, जिसे आवेदक द्वारा 
किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव है, पर विनिर्दिष्ट विषयों या 

प्रश्नों पर दिया गया विनिश्चय; 
( ख ) “ अपील प्राधिकरण ” से अभिप्रेत है धारा 99 के अधीन गठित अग्रिम 

विनिर्णय अपील प्राधिकरण ; 
( ग ) “ आवेदक से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या 

रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने की वांछा रखने वाला व्यक्ति ; 
( घ) “ आवेदन ” से अभिप्रेत है धारा 97 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण 

को किया गया आवेदन; 
( ङ ) “प्राधिकरण ” से अभिप्रेत है धारा 96 के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय 

प्राधिकरण; 


96. (1 ) सरकार, अधिसूचना दवारा छत्तीसगढ़ अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के नाम से 

ज्ञात एक प्राधिकरण का गठन करेगी : 


अग्रिम विनिर्णय 
प्राधिकरण का 
गठन . 


परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश से, किसी अन्य राज्य में अवस्थित 
किसी प्राधिकरण को किसी राज्य के लिए प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए 
अधिसूचित कर सकेगी । 
( 2) प्राधिकरण , निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,-- 

(i) केंद्रीय कर के अधिकारियों में से एक सदस्य ; और 


(ii) राज्य कर के अधिकारियों में से एक सदस्य , 


जिन्हें क्रमश: केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा | 


अग्रिम विनिर्णय 
के लिए आवेदन . 


( 3) सदस्यों की अर्हताएं , नियुक्ति की पद्धति और उनकी सेवा के निबंधन और शर्ते 

___ वे होंगी, जो विहित की जाएं । 
97 . (1 ) इस अध्याय के अधीन अग्रिम विनिर्णय अभिप्राप्त करने की वांछा रखने वाला 

आवेदक ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विहित की । 
जाए, उन प्रश्नों का कथन करते हुए, जिन पर अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा की 

गई है , एक आवेदन करेगा । 
( 2) वह प्रश्न, जिस पर इस अधिनियम के अधीन अग्रिम विनिर्णय मांगा जाता है , 

निम्नलिखित के संबंध में होगा,-- 
( क ) किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों का वर्गीकरण ; 
( ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी अधिसूचना का लागू होना ; 
( ग) मालों या सेवाओं या दोनों के प्रदाय का समय और मूल्य का अवधारण ; 
( घ) संदत्त या समझे गए इनपुट कर प्रत्यय की अनुज्ञेयता ; 
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( ङ) किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों के कर दायित्व का अवधारण ; 
( च) क्या आवेदक से रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा है ; 
( छ) क्या आवेदक द्वारा किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों के संबंध में की 

गई कोई विशिष्ट बात का परिणाम उस पद के अर्थान्तर्गत मालों या 
सेवाओं या दोनों की प्रदाय के बराबर या उनकी प्रदाय के रूप में होता 


98. (1 ) किसी आवेदन की प्राप्ति पर प्राधिकरण, उसकी एक प्रति को संबंधित अधिकारी 

को अग्रेषित कराएगा और यदि आवश्यक हो तो उससे ससंगत अभिलेख प्रस्तुत 
करने की मांग करेगा : 


आवेदन की प्राप्ति 
पर प्रक्रिया 


के भाव 


परंतु किसी मामले में जहां प्राधिकारी द्वारा किन्हीं अभिलेखों की मांग की गई है 
तो ऐसे अभिलेखों को यथासंभव शीघ्र संबंधित अधिकारी को लौटा दिया जाएगा । 
( 2 ) प्राधिकारी , आवेदन और मांगे गए अभिलेखों की जांच करने के पश्चात तथा 

आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी या उसके 
प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुने जाने के पश्चात् आदेश द्वारा या तो आवेदन को 
स्वीकार करेगा या अस्वीकार कर देगा : 

परंतु प्राधिकारी वहां आवेदन को मंजूर नहीं करेगा जहां आवेदन में उठाया गया 
प्रश्न पहले से ही लंबित है या आवेदक के किसी मामले में इस अधिनियम के 
उपबंधों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में उसका विनिश्चय किया जा चुका है : 

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन किसी आवेदन को आवेदक को सुने 
जाने का अवसर दिए बिना अस्वीकार नहीं किया जाएगा : 

परंतु यह भी कि जहां आवेदन को अस्वीकार किया जाता है तो उसके 
अस्वीकार किए जाने के कारणों को आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाएगा । 
( 3) उपधारा ( 2) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की प्रति आवेदक और संबंधित 

अधिकारी को भेजी जाएगी । 
( 4) जहां किसी आवेदन को उपधारा ( 2) के अधीन ऐसी और सामग्री, जो उसके 

समक्ष आवेदक द्वारा रखी जाए या अभिप्राप्त की जाए, की जांच के पश्चात् 
और आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ संबंधित अधिकारी या 
प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् स्वीकार 
किया गया है तो प्राधिकारी द्वारा आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रश्न पर अग्रिम 

विनिर्णय की उदघोषणा की जाएगी । 
( 5 ) जहां प्राधिकरण के सदस्य ऐसे किसी प्रश्न पर मतैक्य रखते है, जिस पर 

अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा की गई है, वे उस बिन्दु या उन बिन्दुओं का कथन 
करेंगे , जिन पर वह मतैक्य रखते है और ऐसे प्रश्न पर सुनवाई और विनिश्चय 

के लिए अपील प्राधिकरण को निर्दिष्ट करेंगे । 
( 6 ) प्राधिकरण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर लिखित में 
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अग्रिम विनिर्णय की घोषणा करेगा । 


( 7 ) आवेदक, संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को उदघोषणा के 

पश्चात् सदस्यों द्वारा सम्यकतः हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में प्रमाणित , जो 
विहित की जाए, प्राधिकरण द्वारा ऐसी उदघोषित अग्रिम विनिर्णय की प्रति 
भेजी जाएगी । 
सरकार, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण द्वारा उदघोषित अग्रिम विनिर्णय के विरुद्ध 
अपीलों की सुनवाई करने के लिए, अधिसूचना द्वारा , छत्तीसगढ़ माल और 
सेवाकर संबंधी अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक 
प्राधिकरण का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे 
(i) बोर्ड द्वारा यथा अभिहित केंद्रीय कर मुख्य आयुक्त ; और 


अग्रिम विनिर्णय 
के लिए अपील 
प्राधिकरण का 


गठन . 


(ii ) राज्य कर आय्क्त 


। 


परंतु सरकार , परिषद् की सिफारिश से, किसी अन्य राज्य में अवस्थित किसी 
अपील प्राधिकरण को किसी राज्य के लिए अपील प्राधिकरण के रूप में कार्य करने 
के लिए अधिसूचित कर सकेगी । 


अपील प्राधिकरण 
को अपील . 


100. ( 1) धारा 98 की उपधारा ( 4 ) के अधीन उदघोषित अग्रिम विनिर्णय से व्यथित 

संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाला अधिकारी या आवेदक , अपील 

प्राधिकरण को अपील कर सकेगा । 
( 2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से, जिसको ईप्सित विनिर्णय के 

विरुद्ध की गई अपील की संबंधित अधिकारी , अधिकारिता रखने वाला अधिकारी 
या आवेदक को संसूचना दी जाती है, से तीस दिन की अवधि के भीतर फाइल 
की जाएगी : 


परंतु अपील प्राधिकारी का यदि यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को तीस 
दिन की उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारणों द्वारा निवारित 
किया गया था तो वह तीस दिन से अनधिक और अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत 
करना अनुज्ञात कर सकेगा । 
( 3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के साथ होगी 

तथा उसका ऐसी रीति में सत्यापन किया जाएगा, जो विहित की जाए | 
101. (1) अपील प्राधिकरण अपील या प्रतिनिर्देश के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर 

प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह अपील किए 
गए आदेश या निर्दिष्ट आदेश की पुष्टि करने के लिए या उपांतरित करने के 

लिए उचित समझे । 
( 2) उपधारा ( 1) में निर्दिष्ट आदेश धारा 100 के अधीन अपील पारित करने या 

धारा 98 की उपधारा (5) के अधीन निर्देश करने की तारीख से नब्बे दिन की 
अवधि के भीतर पारित किया जाएगा । 


अपील प्राधिकरण 


अपील प्राधिकरण 
के आदेश. 
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( 3) जहां अपील प्राधिकरण के सदस्य उसे निर्दिष्ट किसी अपील या निर्देश में किसी 

बिन्दु या उन बिन्दुओं पर मतैक्य रखते है और यह समझा जाएगा कि अपील 
या निर्देश के अधीन प्रश्न के संबंध में कोई अग्रिम विनिर्णय जारी नहीं किया 
गया है । 


अग्रिम विनिर्णय 
की परिशुद्धि 


( 4) आवेदक , संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को उदघोषणा के 

पश्चात् सदस्यों द्वारा सम्यकतः हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में प्रमाणित , जो 
विहित की जाए, अपील प्राधिकरण द्वारा ऐसी उदघोषित अग्रिम विनिर्णय की 

प्रति भेजी जाएगी ! 
102. प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण धारा 98 या धारा 101 के अधीन उसके दवारा 

पारित किसी आदेश संशोधन कर सकेगी ताकि अभिलेख पटल पर स्पष्ट गलतियों 
को ठीक किया जा सके , यदि ऐसी गलती प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण की 
जानकारी में स्वयं आती है या उसकी जानकारी में संबंधित अधिकारी , अधिकारिता 
रखने वाले अधिकारी , आवेदक या अपीलार्थी द्वारा आदेश की तारीख से छ: मास 
के भीतर लाई जाती है : 

परंतु ऐसी कोई परिशुद्धि , जिसका प्रभाव कर दायित्व में वृद्धि करने अनुज्ञेय 
इनपुट कर प्रत्यय की अनुज्ञेय रकम को कम करने के रूप में होता है को तब तक 
नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक या अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान 

नहीं कर दिया जाता है । 
103. ( 1) इस अध्याय के अधीन प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण द्वारा उदघोषित अग्रिम 

विनिर्णय केवल निम्नलिखित पर बाध्यकर होगा 
( क ) उस आवेदक पर , जिसने अग्रिम विनिर्णय के लिए धारा 97 की उपधारा 

( 2 ) में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में उसकी वांछा की थी ; 


अग्रिम विनिर्णय 
का लागू होना . 


( ख ) आवेदक के संबंध में संबंधित अधिकारी या अधिकारिता रखने वाले 

अधिकारी पर । 
( 2 ) उपधारा ( 1) में निर्दिष्ट अग्रिम विनिर्णय बाध्यकर होगा सिवाय तब जब मूल 

अग्रिम विनिर्णय की समर्थनकारी विधि , तथ्य या परिस्थितियां न बदल गई 


हो । 


कतिपय 
परिस्थितियों में 
अग्रिम विनिर्णय 
का शून्य होना . 


104. (1) जहां प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण यह पाता है कि धारा 98 की उपधारा (4 ) 

के अधीन या धारा 101 की उपधारा (1 ) के अधीन उसके दवारा उदघोषित 
अग्रिम विनिर्णय को आवेदक या अपीलार्थी द्वारा कपट या तात्विक तथ्यों को 
छिपाने या तथ्यों के व्यर्पदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है तो वह आदेश 
दवारा ऐसे विनिर्णय को आरंभ से ही शून्य घोषित कर देगा और तत्पश्चात् 
इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध आवेदक या 
अपीलार्थी को ऐसे लागू होंगे मानो अग्रिम विनिर्णय कभी किया ही नहीं था : 
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परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा 
यदि आवेदक को सने जाने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया हो । 
स्पष्टीकरण - धारा 73 की उपधारा ( 2) और उपधारा ( 10) या धारा 74 की उपधारा 
( 2) और उपधारा ( 10) में विनिर्दिष्ट अवधि की गणना करते समय इस उपधारा के 
अधीन ऐसे अग्रिम विनिर्णय की तारीख से प्रारंभ होने वाली और आदेश की तारीख 
को समाप्त होने वाली अवधि को परिवर्जित कर दिया जाएगा । 
( 2) उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की एक प्रति आवेदक , संबंधित 

अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को भेजी जाएगी । 
105 . (1 ) प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण को निम्नलिखित के संबंध में अपनी शक्तियों 

को प्रयोग करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता , 1908 के अधीन सिविल 
न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी,-- 
( क ) खोज और निरीक्षण ; 
( ख ) किसी व्यक्ति की उपस्थिति का प्रवर्तन और शपथ पर उसकी परीक्षा 

करना ; 


Tec 


प्राधिकरण और 
अपील प्राधिकरण 
की शक्तियां. 


1908 का 5 


( ग ) कमीशन जारी करना और लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत 

करने के लिए बाध्य करना । 


1974 का 2 


1860 का 45 


( 2 ) प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण धारा 195 के प्रयोजनों के लिए एक सिविल 

न्यायालय समझा जाएगा किन्तु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 26 के 
प्रयोजनों के लिए नहीं , और प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण के समक्ष प्रत्येक 
कार्यवाही धारा 193 और धारा 228 के अर्थांतर्गत और भारतीय दंड संहिता की 

धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी । 
106. प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण को इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन अपनी 

स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी । 


प्राधिकरण और 
अपील प्राधिकरण 
की प्रक्रिया . 


अपीलीय प्राधिकारी 
को अपीलें . 


अध्याय 18 

अपील और पुनरीक्षण 
107 . ( 1 ) इस अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन 

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी दवारा पारित किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित 
कोई व्यक्ति ऐसे अपीलीय प्राधिकारी, जो की विहित की जाए, उस तारीख से , 
जिस पर ऐसे व्यक्ति को उक्त विनिश्चय या आदेश संसूचित किया जाता है , 

तीन मास के भीतर, अपील कर सकेगा । 
( 2) आयुक्त उक्त विनिश्चय या आदेश की वैधानिकता या औचित्य के संबंध में 

स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए स्वप्रेरणा से या केंद्रीय कर के 
आयुक्त के निवेदन पर किसी ऐसी कार्यवाही के अभिलेख को मंगा और 
परीक्षण कर सकेगा जिसमें किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने इस अधिनियम 
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या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कोई विनिश्चय या आदेश 
पारित किया है तथा आदेश द्वारा ऐसे बिन्दुओं के अवधारण के लिए जो उक्त 
विनिश्चय या आदेश से उदभूत होते हैं , उक्त विनिश्चय या आदेश की संसूचना 
की तारीख से छ : मास के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को किसी अधीनस्थ 
अधिकारी को आवेदन करने के लिए निदेश दे सकेगा जैसा आयुक्त द्वारा 

अपने आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए । 
( 3) जहां उपधारा (2) अधीन आदेश के अनुसरण में प्राधिकृत अधिकारी अपीलीय 

प्राधिकारी को आवेदन करता है , वहां ऐसा आवेदन अपीलीय प्राधिकारी दवारा 
ऐसे व्यवहार किया जाएगा मानो यह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के विनिश्चय 
या आदेश के विरुद्ध की गई अपील हो और ऐसा प्राधिकृत अधिकारी कोई 
अपीलकर्ता हो तथा इस अधिनियम के अपील से संबंधित उपबंध ऐसे आवेदन 

को लागू होंगे । 
( 4 ) अपीलीय प्राधिकारी , यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता, 

यथास्थिति, तीन या छ: मास की पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील करने से 
पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था , तो वह उसे एक मास की और 

अवधि के भीतर प्रस्तुत करना अनुज्ञात करेगा । 
( 5) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी और ऐसी रीति में 

सत्यपित की जाएगी जो विहित किया जाए । 
( 6) उपधारा ( 1) के अधीन कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी जब तक कि 

अपीलकर्ता ने निम्नलिखित संदाय नहीं किया हैं - 
( क ) अक्षेपित आदेश से उदभूत कोई कर , ब्याज , जुर्माना, फीस और शास्ति 

की राशि का ऐसा भाग, पूर्णतः, जैसा उसके द्वारा स्वीकारा गया है ; 

और 
( ख ) उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है, से उदभूत विवाद 

में बकाया कर की रकम के दस प्रतिशत के बराबर राशि | 
( 7) जहां उपधारा (6) के अधीन अपीलकर्ता ने रकम का संदाय कर दिया है, वहां 

बकाया रकम के लिए वसूली कार्यवाहियां स्थगित समझी जाएंगी । 
( 8) अपीलीय प्राधिकारी अपीलकर्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा । 
( 9 ) अपीलीय प्राधिकारी , यदि उसे अपील सुनवाई की किसी अवस्था पर पर्याप्त 

कारण दर्शित किया जाए तो पक्षकारों को या उनमें से किसी एक को समय 
देगा और लिखित में अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अपील की सुनवाई 
को स्थगित रखेगा : 

परन्तु यह कि ऐसा कोई स्थगन अपील की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार 
को तीन से अधिक समय नहीं दिया जाएगा । 
( 10) अपीलीय प्राधिकारी अपील की सुनवाई के समय अपीलकर्ता को अपील के 

आधारों में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए अपील के किसी आधार को जोड़ना 
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अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपील के आधारों से 

उस आधार का लोप जानबूझकर या अयुक्तियुक्त नहीं था । 
( 11) अपीलीय प्राधिकारी ऐसी और जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो , उसे 

संपुष्ट , उपांतरित या अपास्त करने वाला विनिश्चय का आदेश करेगा जो वह 
उचित समझे, किन्तु उस न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को मामला पुनःनिर्दिष्ट 
नहीं करेगा जिसने ऐसा विनिश्चय या आदेश पारित किया था 


परन्तु अधिहरण या वर्जित मूल्य के माल का अधिहरण के बदले में कोई फीस 
या शास्ति या जुर्माना बढ़ाने वाला अथवा प्रतिदाय की रकम या आगत कर प्रत्यय 
घटाने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि अपीलकर्ता को प्रस्तावित 
आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर नहीं दे दिया गया हो : 

परन्तु यह और कि अपीलीय अधिकरण की जहां यह राय है कि कोई कर 
संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या गलती से प्रतिदाय 
किया गया है अथवा जहां आगत कर प्रत्यय गलत ढंग से प्राप्त किया गया है या 
उपयोग किया गया है, वहां अपीलकर्ता से ऐसा कर या आगत कर प्रत्यय के 
संदाय की अपेक्षा करने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि 
अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का नोटिस नहीं 
दिया गया है और धारा 73 या धारा 74 के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा के 

भीतर आदेश पारित किया जाता है । 
( 12 ) अपील निपटारा करने वाला अपीलीय प्राधिकारी का आदेश लिखित में होगा 

और अवधारण के बिन्दुओं, उन पर विनिश्चय और ऐसे विनिश्चय के कारणों 

का कथन करेगा। 
(13) अपील प्राधिकरण, जहां ऐसा करना संभव हो, प्रत्येक अपील को उसे फाइल 

किए जाने की तारीख से एक वर्ष के अवधि के भीतर सुनवाई और विनिश्चय 
करेगा : 


परन्तु जहां आदेश जारी किया जाना न्यायालय या अधिकरण के आदेश 
द्वारा स्थगित किया जाता है, ऐसे स्थगन की अवधि एक वर्ष की अवधि की 
गणना करने में अपवर्जित की जाएगी । 
( 14 ) अपील के निपटारे पर अपील प्राधिकरण उसके दवारा पारित आदेश को 

अपीलकर्ता, प्रतिवादी और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को संसूचित करेगा । 
( 15 ) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की एक प्रति अधिकारिता आयुक्त 

या उसके द्वारा इस निमित्त अभिहित प्राधिकारी को और केंद्रीय कर 
अधिकारिता आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त अभिहित प्राधिकारी को भी 

भेजी जाएगी । 
( 16) इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश धारा 108 या धारा 113 या धारा 

117 अथवा धारा 118 के उपबंधों के अधीन रहते हए अंतिम और पक्षकारों 
पर बाध्यकर होगा | 
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पुनरीक्षण 
प्राधिकारी की 
शक्तियां. 


108 . ( 1) धारा 121 और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के अधीन 

रहते हुए, पुनरीक्षण प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या उसके द्वारा प्राप्त किसी सूचना 
पर या केंद्रीय कर आयुक्त के अनुरोध पर किसी ऐसी कार्यवाही के अभिलेख 
को मंगा सकेगा और जांच कर सकेगा तथा यदि वह यह मानता है कि उसके 
किसी अधीनस्थ अधिकारी ने इस अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा कर 
अधिनियम के अधीन कोई विनिश्चय या आदेश पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण है 
और राजस्व के हितों के प्रतिकूल है तथा अवैध या अनुचित है अथवा उसने 
कतिपय सारवान् तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा है चाहे वे उक्त आदेश के जारी 
करने के समय उपलब्ध है या नहीं या भारत के नियंत्रण - महालेखापरीक्षक 
द्वारा की गई अवलोकन है, तो वह यदि आवश्यक हो तो ऐसी अवधि के लिए 
जो वह उचित समझे ऐसे विनिश्चय या आदेश के प्रवर्तन को स्थगित कर 
सकेगा और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी 
और जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो 
वह ठीक और उचित समझे जिसके अन्तर्गत उक्त विनिश्चय या आदेश को 

वर्धित करना या उपांतरित करना या अपास्त करना भी है । 
( 2) पुनरीक्षण प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, 

यदि 
( क ) आदेश धारा 107 या धारा 112 या धारा 117 या धारा 118 के अधीन 
. अपील के अध्यधीन है ; या 
( ख ) धारा 107 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त नहीं हुई 

है या पुनरीक्षित किए जाने वाले विनिश्चय या आदेश को पारित करने 
के पश्चात् तीन वर्ष से अधिक समय समाप्त हो गया है ; या 


( ग) इस धारा के अधीन किसी पूर्वतर अवस्था पर आदेश को पहले ही 

पुनरीक्षण के लिए लिया जा चुका है ; या 
( घ) आदेश उपधारा (1) के अधीन शक्तियों के प्रयोग में पारित किया जा 

चुका है : 
परन्तु यह कि पुनरीक्षण प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी बिन्दु पर 
कोई आदेश पारित कर सकेगा जो उपधारा ( 2 ) के खंड ( क ) के अधीन निर्दिष्ट किसी 
अपील में ऐसी अपील में आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के 
पूर्व या उस उपधारा के खंड ( ख ) में निर्दिष्ट तीन वर्ष की अवधि के समाप्त होने के 
पूर्व, जो भी पश्चातवर्ती हो , उसके समक्ष नहीं उठाया गया है या विनिश्चित नहीं 
किया गया है । 
(3) उपधारा ( 1) के अधीन पुनरीक्षण में पारित प्रत्येक आदेश धारा 113 या धारा 

117 अथवा धारा 118 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम और पक्षकारों पर 

बाध्यकर होगा । 
( 4) यदि उक्त विनिश्चय या आदेश में कोई ऐसा मुद्दा अन्तर्वलित है जिसमें 

अपीलीय अधिकरण या उच्च न्यायालय में किसी अन्य कार्यवाही में अपना 
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विनिश्चय दिया है और अपीलीय अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे 
विनिश्चय के विरुद्ध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में कोई अपील 
लंबित है, अपीलीय अधिकरण के विनिश्चय की तारीख और उच्च न्यायालय के 
विनिश्चय की तारीख या उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख और 
उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख के बीच व्यतीत अवधि उपधारा 
( 2) के खंड ( ख) में निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि की गणना करने में अपवर्जित 
कर दी जाएगी जहां पुनरीक्षण के लिए कार्यवाहियां इस धारा के अधीन नोटिस 

जारी करने के माध्यम से प्रारंभ की गई हैं | 
( 5) उपधारा ( 1 ) के अधीन जहां आदेश जारी किया जाना न्यायालय या अपीलीय 

अधिकरण के आदेश द्वारा स्थगित किया जाता है, ऐसे स्थगन की अवधि 
उपधारा (2 ) के खंड ( ख ) में निर्दिष्ट अवधि की परिसीमा की गणना में 

अपवर्जित कर दी जाएगी । 
( 6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए शब्द , 
(i) " अभिलेख" में इस अधिनियम के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा परीक्षा 

के समय किसी कार्यवाही से संबंधित सभी अभिलेख सम्मिलित होंगे ; 
( ii) "विनिश्चय " में पुनरीक्षण प्राधिकारी की श्रेणी से न्यून किसी अधिकारी 

द्वारा दी गई सूचना सम्मिलित होगी । 
109. ( 1) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय माल और सेवाकर 

अधिनियम के अधीन गठित माल और सेवा कर अधिकरण, इस अधिनियम के 
अधीन अपीलीय प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के 

विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए अपीलीय अधिकरण होगा । 
( 2 ) राज्य में अवस्थित राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों का गठन और 

अधिकारिता, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 109 या इसके 

अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार होगी । 
110. राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं , 

नियुक्ति , वेतन और भत्ते, पदावधि, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना केंद्रीय 
माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 110 के उपबंधों के अनुसार होगा । 


अपीलीय 
अधिकरण और 
उसकी न्यायपीठे . 


अपीलीय 
अधिकरण 
अध्यक्ष और 
सदस्य, उनकी 
अर्हताएं, नियुक्ति , 
सेवा की शर्ते 
आदि . 


1908 का 5 


अपीलीय 
अधिकरण 
समक्ष प्रक्रिया. 


के 


111. ( 1) अपीलीय अधिकरण , अपने समक्ष किसी कार्यवाहियों या अपील को निपटाते 

समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अधिकथित प्रक्रिया द्वारा बद्ध होगा, 
लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा 
उसके अधीन निर्मित नियमों के अध्यधीन निर्देशित होगा और अपीलीय 

अधिकरण को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी । 
( 2) अपीलीय अधिकरण की इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के 

प्रयोजनों के लिए शक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल 


1908 का 5 


। 
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न्यायालय में यथा विहित शक्तियों के समान होगी जो निम्नलिखित मामलों 
के संबंध में वाद के विचारण के समय होगी, अर्थात् : -- 


( क ) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और उपस्थिति को लागू करना तथा उसे 

शपथ पर उसका परीक्षण करना ; 


( ख ) दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुत करने की अपेक्षा; 


1872 का 1 


( ग ) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना ; 
( घ ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और धारा 124 के 

उपबंधों के अध्यधीन किसी भी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या 

दस्तावेज या ऐसे किसी अभिलेख या दस्तावेज की प्रति मंगाना ; 
( ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना; 
( च) चूक या एकपक्षीय विनिश्चय के किसी प्रतिवेदन पर किसी प्रतिवेदन को 

खारिज करना; 
( छ ) किसी प्रतिवेदन को चूक के लिए खारिज करने के आदेश या अपने द्वारा 

पास किसी एकपक्षीय आदेश को अपास्त करना; और 
( ज ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए । 
( 3) अपीलीय अधिकरण द्वारा किया गया कोई आदेश उसी रीति में लागू होगा जैसे 

न्यायालय द्वारा उसके यहां लंबित किसी वाद में की गई डिक्री हो और यह 
अपीलीय अधिकरण के लिए विधि सम्मत होगा कि वह अपने आदेशों के 
निष्पादन के लिए स्थानीय अधिकारिता के न्यायालय में भेजे -- 


1860 का 45 


1974 का 2 


( क ) कंपनी के विरुद्ध आदेश की दशा में जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 

स्थित है; या 
( ख ) किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध आदेश की दशा में जहां संबद्ध व्यक्ति 

स्वेच्छा से निवास करता है या लाभ के लिए व्यापारिक या व्यक्तिगत 

रूप से कार्य करता है । 
( 4 ) अपीलीय अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता की धारा 193 

और धारा 228 के अर्थ में और धारा 196 के प्रयोजनों क लिए न्यायिक 
कार्यवाहियां समझी जाएंगी और अपीलीय अधिकरण , दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 
की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा 

जाएगा | 
112. ( 1) इस अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 के अधीन या केंद्रीय माल और 

सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश दवारा व्यथित कोई 
व्यक्ति , उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, अपील करने वाले 
व्यक्ति को संसूचना की तारीख से , ऐसे आदेश के विरुद्ध तीन मास के भीतर 

अपील कर सकेगा । 
( 2 ) अपीलीय अधिकरण ऐसी किसी अपील को अपने विवेक के अनुसार स्वीकार 


अपीलीय 
अधिकरण को 
अपील . 
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करने से इन्कार कर सकता है जहां कर या इनपुट कर प्रत्यय अंतर्वलित हो या 
इनपुट कर में अंतर अंतर्वलित हो या ऐसे आदेश द्वारा जुर्माने की रकम या 

शास्ति अवधारित होती हो तथा 50 हजार रूपए से अधिक न हो । 
( 3 ) आयुक्त उक्त आदेश की विधिमान्यता या उपयुक्तता के संबंध में स्वयं के 

समाधान के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा कर 
अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित 
किसी आदेश के अभिलेख को स्वतः या केंद्रीय कर आयुक्त के अनुरोध पर 
परीक्षण के लिए मंगा सकेगा और आदेश द्वारा या अपने अधीनस्थ किसी 
अधिकारी को निर्देश देकर उस तारीख को जिस पर अपने आदेश में आयुक्त 

द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उक्त आदेश से उत्पन्न ऐसे बिन्दुओं के अवधारण के 
लिए उक्त आदेश पारित किया गया है, से छह मास में अपीलीय अधिकरण को 

आवेदन कर सकेगा । 
( 4 ) जहां उपधारा ( 3) के अधीन आदेश के अनुसरण में प्राधिकृत अधिकारी अपीलीय 

अधिकरण को आवेदन करता है, तो ऐसा आवेदन अपीलीय अधिकरण इस 
प्रकार निपटाएगा जैसे वह धारा 107 की उपधारा ( 11) के अधीन या धारा 
108 की उपधारा ( 1) के अधीन आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो और इस 

अधिनियम के उपबंध आवेदन को ऐसे लागू होंगे जैसे वे उपधारा (1) के अधीन 
। फाइल अपील के संबंध में लागू होते हैं । 
( 5 ) इस सूचना की प्राप्ति पर कि इस धारा के अधीन अपील हो चुकी है , पक्षकार 

जिसके विरुद्ध अपील हुई है किसी अन्य बात के होते हुए भी कि उसने ऐसे 
आदेश या उसके किसी भाग के विरुद्ध अपील नहीं की है , सूचना की प्राप्ति के 
45 दिन में विहित रीति में सत्यापित प्रति आक्षेपों का ज्ञापन , आदेश जिसके 
किसी भाग के विरुद्ध अपील की गई है, फाइल करेगा और ऐसा ज्ञापन 
अपीलीय अधिकरण द्वारा ऐसे निस्तारित किया जाएगा जैसे यह उपधारा ( 1 ) 

में विनिर्दिष्ट समय में प्रस्तुत की गई अपील हो । 
( 6) अपीलीय अधिकरण, उपधारा ( 1) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात तीन 

मास में एक अपील स्वीकार कर सकेगा या उपधारा ( 5) में निर्दिष्ट अवधि के 
अवसान के पश्चात् 45 दिन में प्रति आक्षेपों का ज्ञापन फाइल करने के लिए 
अनुमति दे सकेगा यदि यह समाधान हो जाए कि इसको उस अवधि में प्रस्तुत 

न कर पाने का उपयुक्त कारण था । 
( 7) अपीलीय अधिकरण को अपील ऐसे प्ररूप में उस रीति में सत्यापित और ऐसी 

फीस सहित जो विहित की जाए, में होगी । 
( 8 ) कोई अपील , उपधारा ( 1) के अधीन तब तक फाइल नहीं की जाएगी जब तक 

अपीलार्थी निम्नलिखित संदत्त न कर दे,-- 
( क ) पूर्ण कर की रकम का ऐसा कोई भाग, ब्याज, जुर्माना, फीस और 

आरोपित आदेश से उत्पन्न शास्ति जैसी उसके द्वारा स्वीकार की गई 
हो ; और 
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( ख ) धारा 107 की उपधारा ( 6) के अधीन संदत्त रकम के अतिरिक्त विवाद 

में कर की शेष रकम के बीस प्रतिशत के बराबर राशि, जो उस आदेश 

जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है, से उदभूत हुई है । 
( 9) जहां अपीलार्थी उपधारा (8 ) के अनुसार रकम संदत्त कर चुका है वहां शेष रकम 

की वसूली कार्यवाहियां, अपील के निपटान तक रोकी हुई समझी जाएंगी । 
( 10 ) अपीलीय अधिकरण के समक्ष, 

( क ) त्रुटि को ठीक करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी अपील में ; 

( ख) अपील या किसी आवेदन का प्रत्यावर्तन करने हेतु , 
किये गये प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसी शुल्क संलग्न की जाएगी, जो विहित किया 
जाए । 


अपीलीय 
अधिकरण 
आदेश. 


113. ( 1) अपीली अधिकरण अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् 

विनिश्चय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई है के पुष्टिकरण , 
उपांतरण या बातीलकरण जैसा ठीक समझे, उस पर आदेश कर सकेगा या 
अपीलीय अधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकारी या मूल न्यायनिर्णयक प्राधिकारी 
को ऐसे निदेशों को जिनको वह ठीक समझे सहित वापस नये न्यायनिर्णयन या 
अतिरिक्त साक्ष्य लेने के पश्चात् यदि आवश्यक हों , विनिश्चय के लिए वापस 

भेज सकेगा । 
( 2) अपीलीय अधिकरण यदि समुचित कारण दिए जाएं तो किसी अपील की सुनवाई 

की किसी प्रास्थिति पर उनके लिए कारणों को अभिलिखित करते हुए पक्षकारों 
को समय प्रदान कर सकेगा या अपील की सुनवाई स्थगित कर सकेगा : 


परंतु यह कि इस प्रकार का स्थगन अपील की सुनवाई के दौरान एक पक्षकार 
को तीन बार से अधिक समय नहीं प्रदान किया जाएगा । 


( 3) यदि ऐसी कोई त्रुटि अपने- आप उसके संज्ञान में आ जाती है या आयुक्त या 

केंद्रीय कर आयुक्त या अपील के किसी पक्षकार दवारा संज्ञान में आदेश की 
तारीख के तीन मास की अवधि में लाई जाती है तो अपीलीय अधिकरण 
अभिलेख पर किसी प्रत्यक्ष त्रुटि को ठीक करने के लिए उपधारा ( 1) के अधीन 
अपने दवारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा । 

परंतु यह कि ऐसा कोई संशोधन जो निर्धारण में वृद्धि या वापसी की कमी या 
इनपुट कर प्रत्यय या किसी पक्षकार के दायित्व में अन्यथा वृद्धि करता है , इस 
अधिनियम के अधीन तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक कि पक्षकार को 
सुनवाई का अवसर न प्रदान किया जाए । 
( 4 ) अपीलीय अधिकरण जहां तक संभव हो अपील के फाइल होने की तारीख से एक 

वर्ष की अवधि में प्रत्येक अपील सुनेगा और विनिश्चय करेगा । 
(5) अपीलीय अधिकरण इस अधिनियम के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की प्रति 
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राज्य अध्यक्ष की 
वित्तीय और 
प्रशासनिक 
शक्तियां. 


अपील प्रस्तुत 
करने के लिए 
संदत्त रकम की 
वापसी 


अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकारी या मूल न्यायनिर्णयक प्राधिकारी 
अपीलार्थी और अधिकारिता रखने वाले आयुक्त या केंद्रीय कर आयुक्त को 

यथास्थिति भेजेगा । 
( 6) जैसा कि धारा 117 या धारा 118 में उपबंधित है, अपीलीय अधिकरण दवारा 

किसी अपील पर पारित आदेश पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा । 
114. राज्य अध्यक्ष, किसी राज्य में अपीलीय अधिकरण की राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय 

पीठों पर ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसा विहित 
किया जाए : 

परंतु राज्य अध्यक्ष के पास अपनी ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक 
शक्तियों को , जैसा वह ठीक समझे, राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय पीठों के किसी 
अन्य सदस्य या अन्य अधिकारी को , इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए प्रत्यायोजित 
करने का प्राधिकार होगा कि ऐसा सदस्य या अधिकारी ऐसी प्रत्यायोजित शक्तियों 
को प्रयोग करते हए राज्य अध्यक्ष के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन 

कार्य करेगा | 
115. जहां अपीलार्थी द्वारा धारा 107 की उपधारा ( 6) या धारा 112 की उपधारा ( 8) के 

अधीन संदत्त रकम को अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय अधिकरण के किसी आदेश 
के परिणामस्वरूप वापस किया जाना अपेक्षित है तो धारा 56 के अधीन विनिर्दिष्ट । 
ब्याज की दर से ऐसी वापसी के संबंध में रकम के संदाय की तारीख से ऐसे रकम 

की वापसी की तारीख तक ब्याज का संदाय किया जाएगा । 
116. ( 1) ऐसा कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी या 

अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय अधिकरण के समक्ष इस अधिनियम के अधीन 
किसी कार्यवाही के संबंध में हाजिर होने के लिए हकदार है या अपेक्षित है, इस 
धारा के अन्य उपबंधों के अध्यधीन शपथ या कथन पर परीक्षा के लिए 
व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए इस अधिनियम के अधीन जब उससे 

अन्यथा अपेक्षित है तो प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित हो सकेगा। 
( 2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए शब्द "प्राधिकृत प्रतिनिधि " से अभिप्रेत है 

ऐसा कोई व्यक्ति , जो उपधारा ( 1 ) में निर्देशित व्यक्ति दवारा उसके स्थान पर 
उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति है -- 
( क ) उसका रिश्तेदार या नियमित कर्मचारी ; या 
( ख) ऐसा कोई अधिवक्ता जो भारत में किसी न्यायालय में प्रैक्टिस करने का 

हकदार है और जिसे भारत में किसी न्यायालय के समक्ष प्रैक्टिस करने 

से प्रतिबंधित नहीं किया गया है ; या 
( ग) कोई चार्टर्ड एकाउंटेंट, लागत एकाउंटेंट या कंपनी सचिव जो प्रैक्टिस करने 

का प्रमाण- पत्र रखता है और जिसे प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित नहीं 
किया गया है ; या 


व्याज. 


प्राधिकृत प्रतिनिधि 
दवारा उपस्थिति . 


( घ ) किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या बोर्ड के वाणिज्य कर विभाग 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 जून 2017 


468 ( 111 ) 


का ऐसा सेवानिवृत्त अधिकारी जिसने सरकार के अधीन अपनी सेवा के 
दौरान ख श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी से अनिम्न के पद पर 
कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो : 


परंतु यह कि ऐसा कोई अधिकारी जिसने अपनी सेवानिवृत्ति या 
पदत्याग की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए इस अधिनियम के अधीन 
किन्हीं कार्यवाहियों के समक्ष हाजिर होने के लिए अधिकारी नहीं होगा ; या 
( ङ) ऐसा कोई व्यक्ति जो संबद्ध रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए माल और सेवा 

कर प्रैक्टिसकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत है । 
( 3) निम्नलिखित व्यक्ति न हो - 

( क ) जो सरकारी सेवा से बर्खास्त या हटाया गया हो ; या 
( ख) जो इस अधिनियम , केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, एकीकृत माल 

और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर 
अधिनियम या विदयमान किसी विधि या माल के विक्रय या माल के 
प्रदाय या सेवाओं या दोनों पर कर लगाने से संबंधित राज्य विधान मंडल 
दवारा पारित किसी अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों से संबंधित 

किसी अपराध का दोषसिद्ध हो ; या । 
( ग) जो विहित प्राधिकारी द्वारा दुर्व्यावहार का दोषी पाया गया हो ; 
( घ) जो दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत हो चुका हो , 
उपधारा ( 1) के अधीन किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए अर्ह 

नहीं होगा -- 
(i) खंड (क ), ( ख ) और ( ग) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के मामले में सदैव के 

लिए ; और 
( ii ) खंड ( घ ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के मामले में उस अवधि के 

दौरान जब तक दिवालियापन जारी रहे । 
( 4 ) ऐसा कोई व्यक्ति जो केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम या किसी अन्य 

राज्य के माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर 
अधिनियम के उपबंधों के अधीन निरर्ह है इस अधिनियम के अधीन भी निरर्ह 

समझा जाएगा । 
117 . (1 ) राज्य पीठ या अपीलीय अधिकरण की क्षेत्रीय पीठों द्वारा पारित किसी आदेश 

से व्यथित कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील फाइल कर सकेगा और 
उच्च न्यायालय ऐसी अपील को स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान 

हो जाए कि मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है । 
( 2 ) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील उस तारीख से जिसको व्यथित व्यक्ति 

द्वारा अपीलगत आदेश प्राप्त हुआ है से 180 दिन की अवधि में अपील फाइल 
की जा सकेगी और यह ऐसे प्ररूप में और उस सत्यापित रीति में होगी जो 


उच्च न्यायालय 
को अपील. 
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विहित की जाए : 

परंतु यह कि उच्च न्यायालय उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपील को 
सुन सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसी अवधि में इसको फाइल न 
कर पाने का समुचित कारण था | 
( 3) जहां उच्च न्यायालय का समाधान हो जाए कि किसी मामले में विधि का 

सारवान प्रश्न अंतर्वलित है वहां वह उस प्रश्न को विरचित करेगा और केवल 
इस प्रकार विरचित प्रश्न पर अपील की सुनवाई करेगा तथा प्रतिवादी अपील की 
सुनवाई के दौरान कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित नहीं है पर बहस करने के 
लिए अनुज्ञेय होंगे 

परंतु इस उपधारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह 
लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से न्यायालय की किसी अपील की , उसके द्वारा 
विनिश्चित न किए गए विधि के किसी अन्य सारवान प्रश्न पर सुनवाई करने की 
शक्ति को समाप्त करने या उसका अल्पीकरण करने के रूप में नहीं समझा जाएगा 
यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है । 
( 4 ) उच्च न्यायालय इस प्रकार विनियमित विधि के प्रश्न का विनिश्चय करेगा और 

ऐसे निर्णय को उन आधारों सहित जिन पर ऐसा निर्णय आधारित हैं , प्रदान 

करेगा और ऐसी लागत लगा सकेगा जो वह ठीक समझे । 
( 5) उच्च न्यायालय किसी ऐसे वाद को अवधारित कर सकेगा, जो 

( क ) राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ द्वारा अवधारित न किया गया हो ; या 
( ख ) उपधारा ( 3) में यथानिर्दिष्ट ऐसे विधि के प्रश्न पर विनिश्चय के कारण 

राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ द्वारा त्रुटिपूर्ण अवधारण किया गया हो । 
( 6) जहां उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अपील फाइल की गई हो, वहां यह उच्च 

न्यायालय के दो न्यायाधीशों से कम की पीठ दवारा नहीं सुनी जाएगी और ऐसे 
न्यायाधीशों अथवा ऐसे न्यायाधीशों के बहमत , यदि कोई हो , के मत के 

अनुसार विनिश्चय की जाएगी । 
( 7) जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है, वहां न्यायाधीश विधि के उस बिंदु को बताएंगे 

जिस पर वे मतांतर रखते हैं और वहां केवल उस बिंदु पर उच्च न्यायालय के 
एक या अधिक अन्य न्यायाधीशों दवारा मामले को सुना जाएगा और ऐसे 
न्यायाधीशों, जिन्होंने पहले इस मामले को सुना है, सहित के बहुमत के मत के 

अनुसार ऐसे बिंदु पर विनिश्चय किया जाएगा । 
( 8) जहां उच्च न्यायालय ने इस धारा के अधीन फाइल अपील में निर्णय दे दिया है 

तो ऐसे निर्णय को प्रभाव इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि के आधार पर किसी पक्ष 

द्वारा दिया जाएगा । 
( 9 ) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर , सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 

के उपबंध, जो उच्च न्यायालय के अपील से संबंधित हैं, इस धारा के अधीन 
अपील के मामलों में , जहां तक संभव हो , लागू होंगे । 


1908 का 5 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 14 जून 2017 


468 (113 ) 


118. (1 ) ऐसी अपील जो उच्चतम न्यायालय में होगी -- 


उच्चतम 
न्यायालय 
अपील . 


को 


( क ) राष्ट्रीय पीठ या अपीलीय अधिकरण की प्रांतीय पीठों द्वारा पारित किसी 

आदेश के विरुद्ध ; या 


1908 का 5 


( ख ) किसी मामले में धारा 117 के अधीन की गई अपील में उच्च न्यायालय 

द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध , जो स्वत : या व्यथित 
पक्षकार द्वारा या उसके ओर से किए गए आवेदन पर निर्णय या आदेश 
के पारित होने के तुरंत बाद, उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया गया 

हो कि उच्चतम न्यायालय को अपील करने के लिए उचित मामला है । 
( 2 ) सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध, जो उच्चतम न्यायालय को अपील करने से 

संबंधित हैं जहां तक संभव हो इस धारा के अधीन अपील के मामलों में उस 
तरह लागू होंगे जैसे उच्च न्यायालय की डिक्री की अपील के मामले में होते हैं । 


राशि जो अपील 
आदि के होने के 
बाद भी संदत्त की 
जानी हैं . 


कतिपय मामलों 
में अपील का 
फाइल नहीं किया 


( 3 ) जहां उच्च न्यायालय का निर्णय अपील में बदल या उलट गया हो वहां उच्च 

न्यायालय का आदेश उस प्रकार प्रभावी होगा, जैसे उच्च न्यायालय के निर्णय 
के मामले में धारा 117 में यथा उपबंधित रीति में उच्चतम न्यायालय का 

आदेश होता है । 
119. किसी बात के होते हुए भी कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील की 

उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील की 
गई है , धारा 113 की उपधारा ( 1) के अधीन अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय या 
प्रांतीय पीठों या धारा 113 की उपधारा ( 1) के अधीन अपीलीय अधिकरण के राज्य 
पीठों या क्षेत्रीय पीठों या धारा 117 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति 
पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप सरकार को दिए जाने वाली राशि इस प्रकार 

पारित आदेश के अनुसरण में संदेय की जाएगी । 
120. ( 1) आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों 

या निदेशों से, जैसा ठीक समझे इस अध्याय के उपबंधों के अधीन राज्य कर 
अधिकारी दवारा फाइल की गई अपील या आवेदन के नियमन के प्रयोजन के 

लिए ऐसी किसी मौद्रिक सीमा को नियत कर सकेगा । 
( 2) जहां उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों, अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में 

राज्य कर का अधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पारित किसी 
विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील या आवेदन नहीं फाइल कर सकेगा, 
यह राज्य कर के ऐसे अधिकारी को किसी अन्य मामले में अंतर्वलित समान या 
समतुल्य विवाद्यक या विधि के प्रश्न के विरुद्ध अपील या आवेदन फाइल करने 

से नहीं रोकेगा । 
( 3) किसी बात के होते हुए भी यह तथ्य कि उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों 

या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में राज्य कर के अधिकारी द्वारा कोई 
अपील या आवेदन फाइल नहीं किया गया है, कोई व्यक्ति अपील में या आवेदन 
में पक्षकार होते हुए भी किसी अपील या आवेदन के फाइल न किए जाने पर 
विवादित बिंदु पर विनिश्चय से वह अधिकारी, राज्य कर का अधिकारी अवगत 


जाना. 
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था , आशयित नहीं करेगा । 
( 4 ) अपीलीय अधिकरण या न्यायालय, ऐसी अपील या आवेदन को सुनते समय 

उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में 
राज्य कर के अधिकारी द्वारा अपील या आवेदन फाइल न किए जाने की 

परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा । 
121. इस अधिनियम के उपबंधों के विपरीत किसी बात के होते हुए भी राज्य कर के 

अधिकारी दवारा लिए गए विनिश्चय या पारित आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होगी, 
यदि ऐसा लिया गया विनिश्चय या आदेश निम्नलिखित में से किसी एक या 
अधिक से संबंधित है अर्थात् :- - 
( क ) आयुक्त या अन्य प्राधिकारी के ऐसा आदेश जो कार्यवाहियों को एक 

अधिकारी से दूसरे अधिकारी को सीधे अंतरित करने में सशक्त हो ; या 
( ख ) लेखा पुस्तकों, रजिस्टर आदि अन्य दस्तावेजों को जब्त करने या रोके 

रखने से संबंधित कोई आदेश ; या 
( ग) इस अधिनियम के अधीन अभियोजन की मंजूरी देने वाला कोई आदेश ; 


अपील न किए जा 
सकने वाले 
विनिश्चय और 
आदेश. 


( घ ) धारा 80 के अधीन पारित कोई आदेश । 


कतिपय अपराधों 
के लिए शास्ति . 


अध्याय 19 

अपराध और शास्तियां 
122. (1 ) जहां कराधेय व्यक्ति जो 

(i) किसी बीजक के जारी किए बिना किसी माल या सेवा या दोनों का प्रदाय 

करता है या ऐसे किसी प्रदाय के लिए झूठा या गलत बीजक जारी करता है ; 
(ii ) इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों के 

उल्लंघन में माल या सेवा या दोनों के प्रदाय के बिना बीजक या बिल जारी 

करता है ; 
( iii) कर के रूप में किसी रकम का संग्रह कर उसको सरकार को तीन मास से 

परे उस तारीख, जिस पर ऐसा संदाय देय था , को संदाय करने में 

असफल रहता है ; 
( iv) इस अधिनियम के उपबंधों के विपरीत किसी कर का संग्रह करता है 

लेकिन उसको सरकार को तीन मास से परे उस तारीख , जिस पर ऐसा 

संदाय देय था , को संदाय करने में असफल रहता है ; 
(v) धारा 51 की उपधारा ( 1) की उपबंधों के अनुसार कर कटौती में असफल 

रहता है या उक्त उपनियम के अधीन कटौती की अपेक्षित रकम से कम 
रकम की कटौती करता है या उपधारा ( 2) के अधीन सरकार को इस 
कटौती की गई रकम को कर के रूप में संदाय करने में असफल रहता है ; 
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(vi) धारा 52 की उपधारा ( 1) की उपबंधों के अनुसार कर कटौती में असफल 

रहता है या उक्त उपनियम के अधीन कटौती की अपेक्षित रकम से कम 
रकम की कटौती करता है या धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन सरकार 
को इस कटौती की गई रकम को कर के रूप में संदाय करने में असफल 

रहता है ; 
( vii) इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों के 

उपबंधों के विपरीत चाहे पूर्णत : या आंशिक रूप से माल या सेवाओं या 
दोनों की वास्तविक रसीद के बिना इनपुट कर प्रत्यय को लेता या 

उपभोग करता है ; 
(viii )इस अधिनियम के अधीन कर की वापसी कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त करता 


(ix) धारा 20 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के विपरीत इनपट कर 

प्रत्यय प्राप्त करता है या बांटता है ; 


(x ) इस अधिनियम के अधीन देय कर अपवंचन के आशय से या वित्तीय 

अभिलेखों को बदलता है या झूठलाता है या फर्जी लेखाओं या दस्तावेजों 

या किसी झूठी सूचना या विवरणी प्रस्तुत करता है ; 
। ( xi ) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी तो है लेकिन 

४ रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने में असफल रहता है ; 


(xii ) रजिस्ट्रीकरण का आवेदन करते समय या उसके बाद रजिस्ट्रीकरण के 

विवरण के संबंध में गलत सूचना देता है ; 
( xiii) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से किसी 

___ अधिकारी को रोकता है या बाधा उत्पन्न करता है ; 
(xiv ) इस निमित्त यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के बिना कराधेय किसी माल का 

परिवहन कराता है ; 
(xv) इस अधिनियम के अधीन कर के अपवंचन के लिए अपने टर्नओवर को 

छिपाता है ; 
( xvi ) इस अधिनियम के या इसके अधीन बने नियमों के उपबंधों के अनुसरण 

में लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को बनाए रखने या प्रतिधारित 

करने में असमर्थ रहता है ; 
(xvii ) इस अधिनियम के या इसके अधीन बने नियमों के उपबंधों के अनुसरण 

में किसी अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत 
करने में असफल रहता है या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही 

के दौरान झूठी सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत करता है ; 
( xviii ) ऐसे किसी माल को प्रदाय, परिवहन या भंडारण करता है जिसके लिए 

उसको विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि ये इस अधिनियम के 
अधीन जब्ती के लिए दायी हैं ; 
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(xix) अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण संख्यांक का प्रयोग द्वारा 

किसी बीजक या दस्तावेज को जारी करता है ; 
( xx )किसी सारभूत साक्ष्य या दस्तावेज से छेड़छाड़ करता है या नष्ट करता है ; 
(xxi) किसी माल को खुर्दबुर्द या छेड़छाड़ करता है जो इस अधिनियम के 

अधीन रोके , जब्त या कुर्क किया हुआ था , । 
दस हजार रूपए या अपवंचित कर या धारा 51 के अधीन कटौती न किए गए कर 
या कम कटौती किए गए कर या कटौती किए गए परंतु सरकार को संदेय नहीं 
किए गए कर या धारा 52 के अधीन संग्रहित नहीं किए गए कर या कम संग्रहित 
या संग्रहीत परंतु सरकार को संदत्त नहीं किए गए कर या इनपुट कर प्रत्यय पर 
लिए गए या अनियमित रूप से वितरित या पारित या कपटपूर्ण ढंग से दावा की 
गई वापसी, जो भी उच्चतर हो , के समतुल्य रकम को शास्ति के रूप में संदाय 
करने के लिए दायी होगा । 
( 2) ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो किसी माल का प्रदाय या सेवाओं या दोनों का 

प्रदाय करता है जिन पर उसने कोई कर नहीं दिया है या कम संदत्त किया है 
या त्रुटिपूर्ण ढंग से वापस लिया या जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत रूप से लिया 
है या किसी कारण से उपयोग किया है , 


। ( क ) कपट के कारण भिन्न या किसी जानबूझ कर गलत कथन करता या कर 

बचाने के लिए तथ्यों को छिपाता है , तो वह दस हजार रूपए या ऐसे 
व्यक्ति पर शोध्य कर का दस प्रतिशत जो उच्चतर हो , की शास्ति के 

लिए दायी होगा । 
( ख ) कपट के उद्देश्य से या कर अपवंचन के तथ्यों का जानबूझ कर गलत 

कथन या छिपाता है तो वह दस हजार रूपए या ऐसे व्यक्ति पर शोध्य 

कर का दस प्रतिशत की शास्ति से, जो उच्चतर हो , दायी होगा । 
( 3) कोई व्यक्ति जो 
( क ) उपधारा (1 ) के खंड (i) से खंड ( xxi) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी 

के लिए सहायता या दुष्प्रेरण करता है ; 
( ख ) किसी ऐसे माल का कब्जा प्राप्त करता है या उसके परिवहन को हटाने, 

जमा करने , रखने, छिपाने , प्रदाय करने या विक्रय या अन्य किसी रीति 
में किसी प्रकार अपने को संबद्ध करता है, जिसके विषय में यह जानता 
है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह इस अधिनियम या 

इसके अधीन निर्मित नियमों के अधीन जब्ती के लिए दायी ; 
( ग) सेवाओं को प्राप्त करता है या इसके प्रदाय से किसी प्रकार संबद्ध रहता है 

या किसी अन्य रीति में सेवा के किसी प्रदाय को करता है जिसके लिए 
वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है यह इस अधिनियम 

या इसके अधीन निर्मित नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन में है ; 
( घ) किसी जांच में साक्ष्य या दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए हाजिरी हेतु 
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सम्मन के जारी होने पर राज्य कर के अधिकारी के समक्ष हाजिर होने में 

असफल रहता है ; 
( ङ ) इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों के अनुसरण 

में बीजक को जारी करने में असफल रहता है या अपनी लेखा पुस्तकों में 

बीजक के लिए कैफियत देने में असमर्थ रहता है, 
ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस हजार रूपए तक हो सकेगी । 
123. यदि कोई व्यक्ति जिससे धारा 150 के अधीन सूचना विवरणी देना अपेक्षित है, वह 

उसकी उपधारा ( 3 ) के अधीन जारी नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि देने में असफल 
रहता है तो समचित अधिकारी निदेश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसी अवधि के 
प्रत्येक दिन के लिए जिसके लिए वह ऐसी विवरणी देने में असफल रहता है, के 
लिए सौ रूपए प्रतिदिन की शास्ति के लिए दायी होगा : 


सूचना विवरणी 
देने में असफल 
रहने पर शास्ति . 


परंतु यह कि इस धारा के अधीन अधिरोपित शास्ति पांच हजार से अधिक 
नहीं होगी। 
124. यदि किसी व्यक्ति से धारा 151 के अधीन सूचना या विवरणी देना अपेक्षित है,-- 

( क ) इस धारा के अधीन यथा अपेक्षित ऐसी सूचना या विवरणी देने में बिना 

युक्तियुक्त कारण देने में असमर्थ रहता है, या 
( ख) कोई सूचना या विवरणी जिसे वह जानता है कि असत्य है, को जानबूझ 

कर प्रस्तुत करता है , 


आंकड़े देने में 
असमर्थ रहने पर 
जुर्माना. 


वह ऐसे जुर्माने से जो दस हजार तक हो सकेगा और अपराध जारी रखने की दशा 
में और जुर्माने से जो प्रथम दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन जिसके दौरान अपराध 
जारी रहती है , बीस हजार की अधिकतम सीमा के अध्यधीन एक हजार रूपए तक 
के जुर्माने से दंडनीय होगा | 


साधारण शास्ति . 


शास्ति 
संबंधित साधारण 
अनुशासन . 


125. कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित किन्हीं नियमों के किसी 

उपबंध जिसके लिए इस अधिनियम में पृथक् रूप से कोई शास्ति नहीं है, का 
उल्लंघन करता है , ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस हजार रूपए तक हो 

सकेगी । 
126. (1) इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी कर विनियमन या प्रक्रियात्मक 

अपेक्षाओं के छोटे भंग और विशेषतः दस्तावेजीकरण में कोई लोप या गलती 
जिसे आसानी से शुद्ध किया जा सकता है तथा बिना कपटपूर्ण आशय या 
समग्र लापरवाही के बिना किए गए हैं , के लिए कोई शास्ति अधिरोपित नहीं 

करेगा । 
स्पष्टीकरण --इस उपधारा के प्रयोजन के लिए -- 
( क ) यदि किसी भंग जिसमें पांच हजार रूपए से कम का कर अंतर्वलित है तो 

वह " छोटा भंग" माना जाएगा ; 
( ख ) दस्तावेजीकरण में कोई लोप या गलती आसानी से शुद्ध की जा सकने 
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वाली मानी जा सकेगी जो अभिलेख पर एक प्रत्यक्ष त्रुटि है । 
( 2) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति तथ्यों पर और प्रत्येक मामले की 

परिस्थितियों पर निर्भर होगी तथा यह भंग की अवस्था और गंभीरता के 

अनुपात में होगी । 
( 3) किसी व्यक्ति पर बिना उसे सुनवाई का अवसर दिए शास्ति अधिरोपित नहीं की 

जाएगी । 
( 4) इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी किसी विधि , विनियम या प्रक्रियात्मक 

अपेक्षा के भंग के आदेश में शास्ति अधिरोपित करते समय भंग की प्रकृति 
और लागू विधि , विनियम या प्रक्रियाएं , जिनके अधीन विनिर्दिष्ट भंग के लिए 

शास्ति की रकम विनिर्दिष्ट किया गया है, वर्णित करेगा । 
( 5) जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अधिकारी द्वारा भंग की खोज से 

पहले या विधि, विनियम या प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के भंग की परिस्थितियां 
इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को स्वेच्छया प्रकट कर देता है तो 
समुचित अधिकारी उस व्यक्ति के लिए शास्ति की गणना करते समय इस 
तथ्य पर न्यूनकारी घटक के रूप में विचार करेगा । 


( 6 ) इस धारा के उपबंध ऐसे मामलों में जहां शास्ति से इस अधिनियम के अधीन 
. नियमराशि या नियत प्रतिशत के रूप में विनिर्दिष्ट है । 


127. जहां समुचित अधिकारी इस विचार का है कि व्यक्ति शास्ति के लिए दायी है और 

वह धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 73 या धारा 74 या धारा 129 या 
धारा 130 के अधीन किसी कार्यवाह में नहीं आती है तो वह ऐसे व्यक्ति को 
सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी शास्ति उदगृहीत करने का आदेश जारी कर 
सकेगा । 


कतिपय मामलों 
में शास्ति 
अधिरोपित करने 
की शक्ति . 


128. सरकार , अधिसूचना द्वारा , कर दाता के ऐसे वर्ग के लिए धारा 122 या धारा 123 

या धारा 125 में निर्दिष्ट किसी शास्ति या धारा 47 में निर्दिष्ट किसी विलंब शुल्क 
का भाग में या पूर्णतः और परिषद् की सिफारिश पर उसमें यथा विनिर्दिष्ट ऐसी 
न्यूनीकरण परिस्थितियों के अधीन , अधित्यजन कर सकेगी । 


शास्ति या शुल्क 
या दोनों के 
अधित्यजन करने 
की शक्ति . 


अभिरक्षा, 
अभिग्रहण और 
माल की निर्मुक्ति 
तथा अभिवहन में 
प्रवहण . 


129. ( 1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति किसी माल का 

परिवहन या माल का भंडारण करता है जब वे इस अधिनियम या इसके अधीन 
निर्मित नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में अभिवहन करते हैं , सभी माल और । 
अभिवहन में उक्त माल को ले जाने के लिए परिवहन के साधनों के रूप में प्रयुक्त 
साधन और ऐसे माल तथा अभिवहन से सम्बंधित दस्तावेजों को अभिरक्षा या 
अभिग्रहण में लेने के लिए दायी होगा तथा अभिरक्षा या अभिग्रहण के पश्चात 
निम्नानुसार निर्मक्त किया जाएगा - 
( क ) ऐसे माल पर लागू कर के और संदेय कर के 100 प्रतिशत के बराबर 

शास्ति के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में माल के मूल्य के 
दो प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रूपए जो कम हो , के 


